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 तोक-सभा  वाद-दीवान

 लोक-सभा

 ४  १९४६

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 औद्योगिक  बस्तियां

 श्री  दी०  चं०  शर्मा

 1*१७६८९.  सरदार  इकबाल  fag
 :

 सरदार  श्रकरपुरो
 :

 क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पंजाब  राज्य  सरकार  को  औद्योगिक क्षेत्रों  की  स्थापना करने  के  लियें

 ऋण  देने  का  प्रस्ताव किया

 यदि  तो  ऋण  के  साथ  कौर  क्या-क्या  सुविधाएं  प्रस्तुत  की  गयी  कौर

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  इस  का  कोई  उत्तर  भेजा  है
 ?

 उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री  :  जी  हॉं  ।

 (१)  रूप  योजना
 कौर

 प्राक्कलन  शादी  तैयार  करने  का  व्यय  केन्द्रीय

 द्वारा  अनुदान  के  रूप  में  दिया  जायेगा
 ।

 (२)  यदि  औद्योगिक  क्षेत्र  का  उपयोग  करने  वालें
 लोगों

 से  वस्तु  किये
 जाने  वाले  किराये

 में  प्राथमिक  सहायता  देनी  तो  केन्द्रीय  सरकार  इस  व्यय  का  ५०  प्रतिशत  पांच  वर्षों  तक  अनुदान

 के  रूप  में  देगी ।

 उन्होंने  हमें  सूचित
 किया

 है
 कि

 लुधियाना  में  एक  औद्योगिक क्षेत्र  की  स्थापना

 करने  के  लिये  उन्हें  PEXQTAY  में  ऋण  के  रूप  में  २०  लाख  रुपये  की  भ्रावश्यकता  पड़ेगी  ।  योजना

 विचाराधीन  है  ।

 श्री दी०
 चं०  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  भारत  में  कितने  प्रौद्योगिक  क्षेत्र  स्थापित

 किये  जाने  वाले  हैं  सनौर  भारत  के  विभिन्न  राज्यों  में  कौन-कौन से  उद्योग  स्थापित किये  जायेंगे  ?

 ध ि

 श्री  कानूनगो
 :

 जो  राज्य
 प्रस्ताव

 भेजेंगे
 उनकी  श्रावश्यकता के  ग्रनुसौर  क्षेत्रों  की  कुल

 संख्या  का  निश्चय  किया  जायेगा  ।  इस  समय  सात  क्षेत्रों  की  स्थापना  की  जा  रही है  तथा  सात

 श्र  क्षेत्रों  के  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ।
 re ee  2  re ———  oo

 मूल  भ्रंग्रेजी  में

 (  १७४७)
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 Revs  मौखिक  उत्तर  ५  ges

 श्री  बंसल  :  विभिन्न  राज्यों  में  इन  औद्योगिक  क्षेत्रों
 की

 स्थापना  करते  समय  कया  सरकार

 राज्य  पुनर्गठन  अ्रधिनियम  को  भी  ध्यान  में  रखेगी  जो  aul  हाल  में  हमने  पारित  किया  है  तथा
 उन

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  भी  इनकी  स्थापना  करेगी  जिनके  लिये  अलग  प्रदेशों  की  व्यवस्था की  गई  है  ?

 श्री  कानूनगो  :
 क्षेत्रों

 की
 स्थापना

 राज्यानुसार  ना  हो  कर  उन  उद्योगों  के  आधार  पर  होगी ध
 जो

 उन
 राज्य  विशेष में  होंगे  ।  उन  उद्योगों  में  उन्नति  की  सम्भावना के  बारे  में  प्रस्ताव  प्राप्त  होते

 हैं  कौर उन  पर  विचार  किया  जाता  है  ।  इस  प्रकार  पिछड़े  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  दी  जायेगी  क्योंकि

 उन
 क्षेत्रों

 में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों की  उन्नति  करने  का  उतना  waar  नहीं  मिला  जितने कि  sar

 कि  जाती थी

 श्री  कासलीवाल
 :

 औद्योगिक
 क्षेत्रों  के  लिये  ऋण  देने  से  ge  क्या  सरकार ने  इन  क्षेत्रों की

 स्थिति
 तथा  उन

 क्षेत्रों
 में  उपलब्ध  सुविधाओं  के  बारे  में  अपने  प्राकार  सन्तुष्ट  कर  लिया  है

 ?

 श्री  कानूनगो :  जी  हां  ।

 रेणु  चक्रवर्ती  :  लुधियाना  औद्योगिक क्षेत्र  के  बारे  जो  पहले  से  ही  वहां  क्या

 सरक।र  को  विदित  हैं  कि  वहां  कुछ  उद्योग  अ्रारम्भ हो हो  गये  हैं  किन्तु  सब  से  बड़ी  कठिनाई  यह  है  कि

 उन्हें  विद्युत  नहीं  मिलती है  ?
 क्या

 सरकार  इस  बात  का  भ्राइवासन  देती  है  कि  इन  क्षेत्रों  को  स्थापित

 करने से  पूर्वे  वहां  विद्युत मिल  जायेगी  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 जी  औद्योगिक  क्षेत्रों
 को

 सारी
 साधारण  सुविधाएं  होंगी a  उन

 साधारण  सुविधाओं  में  विद्युत  उपलब्ध  कराना
 भी

 एक सुविधा है  |

 श्री  दामोदर  मेनन  :
 प्रौद्योगिक  क्षेत्रों  की  स्थापना  करने  के  लिये  केन्द्र  द्वारा  राज्यों  को  जो

 राशि  दी  जाती  है  वह  सदैव ऋण  के  रूप  में
 दी

 जाती  है  अथवा  उसमें  से  कुछ  अनुदान भी

 होता है  ?

 श्री  कानूनगो :  मुख्य
 प्रदान

 के
 उत्तर

 में  में  बता  चुका  हूं  कि  उसका  कुछ  भ्रंश  अनुदान  के  रूप

 में  है  तथा  भ्रधिकांश  ऋण के  रूप
 में

 ।

 श्री  दी०  चे  फार्मा :  क्या  इन  औद्योगिक  क्षेत्रों  की  स्थापना  इस  प्रकार  की  जायेगी कि

 जिससे  भारत के  औद्योगिक  मानचित्र  में  रिक्त  स्थानों  की  पूति  हो  सके
 ?

 कानूनगो  : प्रयोजेंना यह  नहीं  है  हमारा
 प्रयोजन  तो  कुछ  स्थान  विशेष में

 स्थापित

 उद्योगों  की  तथा  उत्पादन  में  सुधार  करना  हैं  ।

 श्री  बंसल
 r

 मंत्री  जी  बार-बार
 यही  बात

 दुहराते
 हें  कि

 प्रौद्योगिक
 क्षेत्र  स्थापित  करने

 का
 axa

 प्रविधि  में  सुधार  करना  मेरा  ख्याल  यह  है  कि  औद्योगिक  क्षेत्रों  की  स्थापना करने  का

 प्रयोजन उन  प्रदेशों  में  उद्योगों  का  विकास  करना  है  जहां  उद्योग  स्थापित  नहीं  किये गये  हैं  ।  उद्योगों

 की  उन्नति  करने  का  प्रयोजन  औद्योगिक  deal  का  विकास  करना है  |  उस  दृष्टिकोण  से  में  यह

 पूछता  रहा  हूं  कि  क्या  औद्योगिक  क्षेत्रों
 की  स्थापना  करने  के  मामले  में  पिछडे  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता

 दी  जायेंगी अ्रथवा  नहीं  ।

 कानूनगो  :
 में  बता  चुका  हूं  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  देनी  ही  है  क्यों  कि  उन्हें  इसकी

 आवश्यकता है  |

 faa  अंग्रेजी  में

 1Techniques.
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 पाकिस्तान जाने  वाले  हिन्दू  तथा  सिख  ate  य

 * 2990,  श्री  विभूति  मिश्र
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 ऐसे  हिन्दू  शर  सिख  तीर्थयात्रियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  १९५५ से

 जून  १९५६  में  पाकिस्तान  के  अपने  तीर्थ  स्थानों  की  यात्रा

 पाकिस्तान सरकार  ने  उन्हें  श्रांत-जाने में  कहां  तक  सुविधायें  प्रदान की  थीं  ।

 वंदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव कायें  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  अर्ली  at)  ) ere

 पाकिस्तान  सरकार  ने  उनके  लिये  तीर्थ  स्थानों  कौर  पवित्र  स्थानों  को  जानें  ak
 वापस  लौटने

 में  यातयात  सुविधायें  पुलिस  द्वारा  रक्षा  का  प्रबन्ध किया  था  ।  PeUY FH Heq के  पन्त
 तक

 तीर्थयात्रियों  को  पुलिस  की  रक्षा  में  इधर  उधर  जाने  जाने
 की

 अनुमति  प्राप्त
 थी

 कौर  गुप्तचर
 विभाग की  उपस्थित  में  स्थानीय  निवासियों  से  मिलने  की  भी

 इजाजत
 थी  ।  तब से  carta ~~)  लोगों

 से  मिलने-जुलने  कौर  अन  जाने  पर  कड़ा  प्रतिबंध  लगा  दिया  गया  लाहौर के  प्रतिष्ठित

 यात्रियों को  इधर  उधर  जाने  तथा  स्थानीय  लोगो  से  मिलने के  लिये  मना  कर  दिया  गया  है  ।

 श्री  विभूति  मिश्र
 :  में  जानना  चाहता  हूं  कि

 जो
 हिन्दुओं  ate  सिखों  के  धार्मिक  स्थान हैं

 वहां जो  यात्री  जाते  उनके  रहने  वगैरह के  लिये  कोई  खासा  इन्तजाम होता  है  ?

 श्री  सादत  खां
 :

 उनके  रहने  सहने  का  इन्तजाम  होता  उनके  लियें  कैन्टीन्स  होती

 ख
 खाने

 फल  तरकारी  वगैरह  का  इन्तजाम  होता  है  श्र  पुलिस  एस् कोट  भी  उनके  साथ  भेजा

 जाता है  ।

 श्री
 कृष्णा चाय

 जोशी
 :  क्या  उन्हें  चिकित्सा  सम्बन्धी  तथा  wa  सुविधायें  दी

 जाती  हें  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा
 वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  चिकित्सा  सम्बन्धी

 विशेष  सुविधाओं  के  बारे  में  कुछ  कहना  कठिन  हू  ।  पाकिस्तान  सरकार  खाद्य  तर

 यातयात  aie
 के

 लिये
 प्रबन्ध  करती  है  ।

 ये  प्रबन्ध  पूर्णरूपेण  सन्तोषजनक  नहीं  हें  किन्तु  कुछ

 सबन्ध किये  जाते  हैं  ।  चिकित्सा  सम्बन्धी  विशेष  सुविधाओं  के  बारे  में  मुझे  कोई  ज्ञान  नहीं  है

 श्री  do  चं०  फार्मा  :  दस  में  जिस  काल  पर  विचार किया  जा  रहा  हें  उस  में  किसी

 हिन्दू  सिख  पावन  स्थान में  जाने  के  लिये  पाकिस्तान  सरकार  ने  भ्र नुम ति  नहीं  भी  दी  थी  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  में  स्मृति  से  बता  रहा  केवल  एक  मामला  ऐसा  था  जिसमें

 उस स्थानीय  क्षेत्र  में  उस  समय  कछ  भ्रान्ति  के  कारण  जाने  की  प्रेमी  नहीं  दी  गई  थी  ।

 श्री  जयपाल  सिंह  :  हमें  प्रभी  प्रभी  बताया  गया  है  कि  लगभग  ६००  तीर्थयात्री गये  थे  ।

 उन  में  से  कितने  लोगों  के  जाने  के  लिये  वास्तव  में  आवेदन  किया था  ?

 श्री  नेहरू  :  मुझे  खेद  है  कि  जानकारी  प्राप्त
 किये  बिना  में  नहीं  बता  सकेगा  ॥

 हो  सकता  है  कि  संख्या  इससे  भी  fea  हो  किन्तु  हम  इसकी  संख्या  नहीं  रखते  हैं  ।

 श्री  विभूति
 मिश्र

 :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  रखी  सरकार  की  तरफ  से
 गया कि

 जो  यात्री  जाते  हैं  उनके  पीछे  सी ०  कराई  डी०  रहती  उसका  कया  कारण  है
 ?

 पाकिस्तान  सरकार
 जो

 लोग  यात्रा  करने  जाते  हैं  उनके  पीछें  सी
 ०  अराई ०  डी०  क्यों  लगाती है

 ?
 वह  तो  बेचारे धर्म हम-क म

 करने  जात  हैं  ।
 en  नााणाााााएटएएएएए eee

 अंग्रेजी  में में
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 श्री जवाहरलाल ने  यह  सवाल  तो  दूसरे  शासन
 से  पूछने  का  लेकिन  श्राप  समझ

 सकते हें  कि  साधू  के  भेष  में  ake  लोग  भी  कभी  कभी
 हो  सकते हैं  ।

 कलकत्ते  में  विस्थापित  छात्रों के  लिये  कालेज

 ¥ 219192.  श्री
 स०

 चं०  सामन्त
 :  क्या  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पूर्वी  पाकिस्तान से  oat  हुये  पांच  हजार  a  विस्थापित  छात्रों  को  खपाने के
 लिये  कलकत्ते  में  प्रौढ़  उसके  पास  पांच  कौर  स्नातक

 कालेज  स्थापित  किये  गये

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के
 लिये  ae

 तक  कितना धन  व्यय  किया  जा  चका

 क्या  इन
 कालेजों

 में  गैर-शरणार्थी भी  प्रवेश  पा

 यदि  तो  feat  प्रतिशत
 ?

 पुनर्वास
 उपमंत्री  ज०  क०  :  वास्तव

 में  कालेजों के  लिये  अ्रनुमति
 दी

 जा  चुकी है
 जिसमें

 से  प्रत्येक  में  १,०००  छात्र
 लि  ये  जायेंगे ।

 लगभग  १४,०००  रुपये  ।

 जी  हां

 कोई  विशेष  प्रतिशत  नहीं  किया  गया  किन्तु  विस्थापित  छात्र  ही  अ्रधिक  संख्या

 में  भर्ती  किये  जायेंगे  |

 श्री स०
 चं०  सामन्त

 :  ये
 कालेज  कलकत्ते

 में  या  उसके  आसपास  होंगे
 अथवा  कम से  कम

 एक  उत्तर  बंगाल  में
 जैसा  कि  माननीय  मंत्री ने  सुझाव  दिया था  ?

 श्री  wo  कृ०  भोसले :  में  नहीं  जानता  कि  वे
 स्थान  कलकत्ते  में  हैं  अथवा  किन्तु

 माननीय  सदस्य  को  जो  बंगाल  के  ही  रहने  वाले  हें  पौर  यह  जानते  हैं  कि
 वे  स्थान  कहां  हैं--में  य

 नाम  पढ़कर  सुना  बान-हुगली  कौर

 गंगा  ।

 किस स०
 चल  सामन्त  :  कुल  प्रचलित  व्यय  कितना  होगा

 ?

 श्री ज०  Fo  भोंसले
 :  ऋण  Sa oY  लाख  कौर  अनुदान  २०.७६  लाखरुपये |

 श्री ब०  Fo  दास  :
 इस  बात  को ध्यान  में  रखते हुये  कि  कालिजों  को  विभिन्न  स्थानों पर

 स्थापित  करने  की  एक  योजना  तैयार की  गई  थी  जिसके  घिन  कलकत्ता  क्षेत्र  के  बाहर
 के  नेक

 हाई स्कूलों  में  आगे  की  करायें बढ़ा  दी  गई  क्या  में  जान  संकता  हूं
 कि

 यें  कालेज  कैसा  कार्य
 कर

 रहे है  कौर  क्या  उनमें  भी  विस्थापित  छात्रों  की  संख्या  काफी है  ?

 श्री
 Ho

 Fo  भोसलें
 :  ofsaat  बंगाल  सरकार  ने  सोचा  कि  कालेज  के  लगभग  पन्द्रह

 हजार  छात्र  ऐसे
 हूँ  जिनके  लिये  प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिये  कौर  इसी  कारण  उसने  यह  सिफारिश

 की  कि  कलकत्ते  के  झरासपास  पन्द्रह  कालेज  खोले  जाने  चाहिये  |
 दस

 प्रस्ताव कीਂ  जांच  वित्त  मंत्री ,

 पुनर्वास  मंत्री
 तथा

 परिश्रमी  बंगाल
 के  मुख्य

 मंत्री
 नें  भी

 की  ।  प्रारम्भ में  छः  कालेज  खोलने
 का  निश्चय

 किया  गया  |
 el  ne  ee

 मूल  wast  में
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 श्रीमती  रेणु  चक्रवातों  :  माननीय  मंत्री  ने  जिन  कालेजों  का  उल्लेख  fro  है  उनमें  से
 अधिकांश  कलकत्ते

 के  बहुत ही  समीप  क्या  कोई  कालेज  उत्तरी  बंगाल  में  भी  खोला  जाने

 वाला है  जहां  बहुत  बड़ी  संख्या  में  शरणार्थी रहते  है  ?

 श्री
 ज०  ॥ 2 |; ५  भोंसले  :  में  कह  चुका  हूं  कि  पन्द्रह  कालेजों  की  सिफारिश  की  गई  थी  जिस  में

 से  छः  कालेज खोले  जा  चके

 श्री स०  तू  मैत्र  :
 माननीय  उपमंत्री  ने  कहा  है  कि  एक  कालेज  जादवपुर में  खोला  गया  है

 जो
 जादवपुर  विश्वविद्यालय  के  क्षेत्राधिकार  में  रखा  गया  क्या  उस  कालेज  में  इस  वर्ष  केवल

 तीस
 छात्र  भर्ती  किये  गये  हैं  क्योंकि  उसमें

 तीन  वर्ष  का  स्नातक  पाठ्यक्रम  रखा  गया  है  ?

 अपन
 ~

 श्री०  ज०  क०  भोंसले :  मुझ
 से  यह  जानने  की

 आशा  नहीं  की  जा  सकती  किन्तु  में

 माननीय  मित्र  के
 लिये  नि क्च यही  यह  जानकारी  प्राप्त  करुंगा  |

 श्री०  स०  कु०  क्या  कालेज  में  छात्रों  की  भीड़-भाड़ कम  करने
 के  उद्देश्य  से

 इस
 कालेज

 की  स्थापना  करने  में  सफलता  मिली है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  जांच  करेंगे  ।

 चश्मे
 के  दीदों  तेयार  करने  का  कारखाना

 1
 *

 १७७२.  श्री  राम  कृष्ण क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 )  व्या  सरकार  चकमे  के  शीशे  तैयार  करने  का  एक  कारखाना  स्थापित  करने
 का

 विचार

 करती  र

 यदि  तो  योजना  का  ब्योरा कया  है  ?

 उपमंत्री  सती दा  चन्द्र  )

 ४५०  टन  प्रति  वर्ष  की
 क्षमतावाले  चकमे

 के
 शीशे

 बनान  वाला  एक  कारखाना  स्थापित

 करने  का  विचार है  ।  यदि  सम्भव  हो  सका तो  लगभग  २५०  टन  प्रति  वर्ष  क्षमता  वाला  नेत्र

 चिकित्सा  सम्बन्धी  एक  कारखाना  भी  स्थापित किया  जायेगा  ।

 श्री  राम  कृष्ण
 :

 कारखाना  कहां  स्थापित  किया  जायेंगी
 ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  ऐसा  कहना  कभी समय  से  बहुत  पूर्व  कभी  कारखाना
 स्थापित

 करने के  बारे  में  ही  निर्णय  नहीं  हो  सका है  ।  हम  कुछ
 प्रविधिक  सहायक  चाहते  हैं  जिनका  मिलना

 ही  कठिन है
 ।

 श्री भक्त  ददन  :  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  इस  कारखाने  में  किस  तरह  के  चश्मे  तेयार
 किये

 जायंगे ?  क्या  ऐसे  चूमे  तैयार  किय  जायंगे  जिनसे  सावन  के  महीने  में
 केवल  हरा ही

 न  दिखाई

 दे  बल्कि  कौर  रंग  भी  दिखाई  पड़  जाये ं?

 na श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 यह  तैयार  करने  का
 कारखाना

 ही  नहीं  मेम्बर
 गलत

 समझ  हें  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 कोयला  खदान

 T¥  १७७३.  श्री  झलक  सिह  :  उत्पादन  मंत्री  २१  PeUYy  को  पूछे  गये  तारांकित

 संख्या  १२३४ के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  घाटे  में  चलने  वाली  कोयला  खदानों
 की

 स्थिति  में  कुछ  सुधार  ge  wk

 क्या  मुनाफे  में
 चल  रही  खदानें  उसी

 प्रकार  मुनाफे  में  ही  चल  रही

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश  :
 जी

 ८
 कोयला  खदानों  में  से  जो  PeXR—

 ५४  में
 घाटे  में  चल  रही  दो

 में  gata  जारंडीह  ak  कुरासिया  में  तबसे  लाभ  होने  लगा  है  ।

 SEYZ—UY FANT में  लाभ  में  चलने  वाली  तीन  कोयला  खदानों  में  से  श्नरगंडा  नामक  एक
 खदान

 में
 खानों

 में  बाढ़  का  पानी  भर  जाने  के  कारण  अनुवर्ती  वर्षों  में  हानि  हुई  है  ।

 श्री  झूलन  ्  क्या  अवशिष्ट  खानों  में  लाभ  न  होने  पर  भी  जैसे  वे  चाहें वैसे  चलाने

 के  लिये  कोई  प्रयत्न किया  गया  है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 इन  में  से  कुछ  खदानें  रस्सी-पच्चीसी  वर्षों से  चल  रही  उनको  जब
 इस  प्रकार  चलाया  जा  रहा  हैं  कि  वे  जितना  भी  seat  किस्म  का  कोयला  निकाल  सकना  सम्भव

 निकाल  सकें
 ।

 इनके  सम्बन्ध  में  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  जिसने  अरपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 कर  दिया  हे  |  इसकी  सिफारिशों  पर  सरकार  ने  विचार कर  लिया  है  कौर  उनको  यथा शी  कर  कार्यान्वित

 करने  के  लिये  कायेवाही  की  जा  रही  है  ।  विचार  किया  जाता  है  कि  इसके  परिणामस्वरूप  हानियों में

 काफी  कमी  हो  जायेगी  ।

 श्री त०  ब०  विटद्रलराव  :  क्या  टेक्निकल  विशेषज्ञ
 समिति

 के
 प्रतिवेदन

 एक  प्रति

 सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 उत्पादन  मंत्री  शव  Wo  क्या  माननीय  सदस्य  उस  समिति  का  उल्लेख कर

 रह ेहैं  जिसकी  स्थापना  गिरिधर  कोयला  खदानों  में  कार्य  की  स्थिति  की  जांच  करने  के  लिये  की  गई

 पानी  त०  ब०  विट्रलराव  :  जी
 हां

 |

 श्री  क०  च०  रेड्डी  :  इसकी  प्रतियां  पहले  ही  पुस्तकालय  में
 रख

 दी  गई  हैं
 |

 श्री  बेलायुधन :  जब  कि  गैर-सरकारी  कोयला  खदानें  इतने  लाभ  पर  चल  रही  तो
 फिर

 सरकारी  कोयला  खदानें  इतने  घाटे  में  क्यों  चल  रही  हैं  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :  यदि

 सारी  सरकारी  कोयला  खदानों
 को

 देखा  जाये  तो  वे
 भी  लाभ

 में
 चल  रही  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  भी  कुछ  घाटे  में  चल  रही  हैं  तो  कुछ  मुनाफे में

 श्री  कामत
 :

 क्या  माननीय
 मंत्री

 ने  पिछले  सत्र  में  जो  श्रीनिवासन  दिया  था  उसके  भ्रनुसार

 क्या  इस  प्रश्न  की  जांच  की  गयी  है  कि  मध्य  प्रदेश
 श्रथवा

 अन्य  स्थानों
 की

 कुछ  कोयला  खदानें
 जो

 में  समझता  हूं  बेकार  हो  गई  हैं  जो  द्वितीय  विश्व
 युद्ध  से  पहले  से  नहीं  चलाई जा  रही  हैं

 उनको  फिर  से
 कुछ  मुनाफे  में  चलाने में  सफलता मिल  सकती  है  ?

 ऋण

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री क०  च०  रेड्डी  :  उस  प्रशन
 की  अभी

 जांच  की  जा  रही  है  ।
 में  इस  समय  निश्चयपूर्वक

 नहीं
 कह

 सकता  कि  वे  किस  अवस्था  में  हैं  किन्तु  में  नवीनतम  जानकारी
 ' प्राप्त करने  का  प्रयत्न  करूंगा

 कौर  यथाशीघ्र उसे  माननीय  सदस्य को  उपलब्ध
 करा  दूंगा  ।

 पंडित  gto  ato  तिवारी
 :

 सारी  कोयला  खदानों  में  कुल  कितनी  हानि  हुई  ?  उसमें  वृद्धि
 ई  हैं  प्रिया  कमी ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  हानि  नहीं  हुई  है  ग्रसित  कुल  मिला  कर  लाभ  ही  erg  ।

 श्री  बोस :
 में  भी  यहीं  बात  जानना  चाहता  था

 ।  सारी  कोयला  खदानों  को  मिलाकर

 कुल  कितना  घाटा  gars
 ?

 अध्यक्ष  महोदय

 घाटा नन नन  reg  नहीं
 श्री  बोस :  मेरा  तात्या  मुनाफे के  से al

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  पिछलें  वित्तीय  वर्ष  में  tft  लगभग  २२  लाख  रुपये  थी  ।

 हज  यात्री

 1*  299%  श्री  कृष्णाचार्य  जोशो  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  वह  मकका  तथा  अन्य  स्थानों  पर  हज  के  लिये  कुल  कितने  यात्री  गये

 भारत  में  उनको  कया  सुविधाएं  दी  गई

 कया  उनको
 डारी  इलाज  की  सुविधाएं

 देने
 के

 लिये  उनके साथ  डाक्टरों  का  भी

 कोई दल  भेजा  गया  था  ?

 ar  मंत्री के  सभा-सचिव  सादत  vet  :  १३,४५३  |

 हज  यात्रियों  को  जिला  अधिकारियों  अथवा  बम्बई  पत्तन  हज  समिति  द्वारा  बिना

 किसी  शुल्क  के  हज  यात्रा  के  पास  दिये  जाते  हैं
 ।

 उनको  चेचक तथा  हैजे  से  बचने  के  लिये  सरकारी

 तथा  अस्पतालों  एवं  डिस्पेंसरियों में  निःशुल्क  टीके  लगाये  जाते  हैं  कौर उन्हें  बिना  किसी
 पैस ेके  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  प्रमाणपत्र दिये  जाते  भारत  सरकार  ने  हज  के  लिये  जाने  वाले

 यात्रियों  को  अपने  साथ
 कपड़ा  तथा  कुछ  अरन्य  प्रावश्यक  सामान

 ले  जाने
 की

 अनुमति

 दे  रखी  है  ।  इन  तीर्थयात्रियों  को  अपने साथ  उपयुक्त  भारतीय  मुद्रा  ले  जाने  की  भी  अनुमति

 हैं  ।  हज  यात्रियों  को  यहां से  बाहर  जानें के  लिये  ag
 प्रमाण  भी  नहीं  देना  पड़ता  है

 कि
 उन्होंने

 सब  चुका  दिया  हैं  अथवा
 उ उन्हें  चुकाने  से  छूट  मिल  गई  है

 ।
 किन्तु  यह  छूट

 तभी  दी  जाती  हैं  जब  वे  हज  के  लिये  जाने  वाले  जहाजों  पर  तीनों  यात्री  का  पास  लेकर  चल  रहे

 जरगर वे  सामान्य  श्रन्तर्राष्ट्रीय  लेकर जा  रहे  हों
 तब  उन्हें  यह  रियायतें नहीं  दी

 जाती हैं

 विमान  हज  की  अवधि  के  लिये  भारत से  जाने  वाले  तीर्थयात्रियों  एवं  अन्य  देशों

 aaa  ्  तीर्थयात्रियों  की  भी  सहायता  के  लिये  तीन  डाक्टरों  का  जिनमें  एक  स्त्री  डाक्टर  भी  हैं

 तथा  दो  कम्पाऊंड रों का  एक  दल  भेजा  गया  इनके  साथ  पर्याप्त  दवाइयां भी  भेजी  गई  हैं  ।

 श्री  कृष्णाचाय जोशी  :  कया  जो  भारतीय इसाई  फलस्तीन  शादी  तीर्थों  में  जाते

 उन्हें भी  ऐसी  ही  सुविधाएं  दी
 जाती  हैं  ?

 re  अंग्रेजी  में
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 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य-मंत्री  (  श्री  जवाहरलाल  :
 मुझे  किसी  ऐसे  मौके

 का
 स्मरण  नहीं  है  जब  कि  वे  लोग  इतनी  संख्या

 में  किसी  ऐ  से  स्थान  पर  जाते  हा ंवें  वहां पर

 यदा  कदा  चाहे  जाते  रहते हें  शर  राज  तक
 इस  सम्बन्ध में  कोई  भी  प्रदान  नहीं  उठा  है  ।

 श्री  कृष्णा चाय
 जोशी  :  इन  हज

 यात्रियों  की  सुविधाओं  पर  कितना  रुपया  व्यय

 किया  गया  ?

 श्रिया  महोदय  :  एक  सीजन के  लिए  ।

 fat  जवाहरलाल नेहरू
 :

 जैसा  कि  कभी  बतलाया  जा  चुका  यह  रुपया  उनको  टीका  शादी

 लगाने
 तथा  उन्हें कुछ  चिकित्सा  सम्बन्धी  सुविधाएं  देने  के  लिये  व्यय  किया  जाता  है  ।  इसके

 अतिरिक्त  शायद ही  कौर  कोई  व्यय  होता  हैं
 ।

 इतना  अवश्य है  कि  वहां  पर  एक  भारतीय

 दल  भेजा गया  था  ।

 tat  भागवत
 झा  आ्राजाद

 :  कया  भारत  सरकार  को  इस  बात  का  ज्ञान है  कि  इनमें से  कुछ
 हाजी  इस  अवसर  का

 कशमीर  के  मामले  में  भारत  के  विरुद्ध  प्रचार  करने  के  लियें  प्रयोग  करते  हैं
 अर

 इस  सम्बन्ध में  कुछ  हाजी  पाकिस्तान के  प्रधान  मंत्री  से  भी  मिले हैं  ?

 महोदय :  यहां  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  कसे  आते  हैं  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू :  में  प्रशन  का  तात्पय  नहीं  समय  सका  हुं  ।

 श्री  भागवत  झा  श्राजाद  क्या  भारत  सरकार
 को

 यह  ज्ञात  है  कि  कुछ  हाजी  इस  अवसर
 का  के  सम्बन्ध में  भारत  सरकार  के  विरुद्ध  प्रचार  करने  के  लिये  प्रयोग करते  तथा

 इस  सम्बन्ध में  कुछ  हाजी  वहां पर  पाकिस्तान के  प्रधान  मंत्री  से  भी  मिले हैं  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 पिछले  वर्ष  वहां  पर  28,043  हाजी  गये थे  |  में  नहीं  कह  सकता

 कि  उनमे ंसे  किस  किस  ने  क्या  कया  किया  अथवा  क्या  क्या  नहीं  किया  किन्तु  मुझे  इसमें  कोई

 सन्देह  नहीं  हैं  कि  उनमें  से  अ्धिकांदा  लोग  वहां  पर  धर्म  कार्यों  के  लिये  ही  जाते  हें  ।  हो  सकता है

 कुछ  लोग  ऐसे  भी  हों  जो  इस  अवसर  का  अनुचित  लाभ  उठाते  उनमें  से  कोई  व्यक्ति  पाकिस्तान

 के  प्रधान  मंत्री  से  मिला  है  श्रथवा  नहीं  में  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  जानता  यह  भी  सभ्भव  है  कि

 एक  ही  स्थान  पर  होने  के  नाते  वे  कई  समारोहों  में  एक  दूसरे  से  मिले  हों  ।

 श्री  to  प्र०  गर्ग
 :  क्या  मकका  में

 चिकित्सा
 के

 अभाव
 के

 कारण
 कुछ  लोगों की  मृत्युएँ

 हुई  यदि  तो
 ?

 श्री  सादत  चली  खां
 :

 हमने  चिकित्सा  सम्बन्धी  सुविधाओं का  प्रबन्ध  कर  दिया था

 हमें  इस  प्रकार की  किसी  मृत्यु  का  ज्ञान नहीं  है  ।

 २४  परगना  में  विस्थापितों  का  पुनर्वासन

 *
 १७७४५.  stadt रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सत्य  है  कि  जिला  २४  परगना
 के  डमडम  थाने

 में
 उत्तर

 दक्षिण  नेमता

 में  पूर्वी  पाकिस्तान के  विस्थापितों  को
 बसाने

 के  लिये ४०  एकड़  भू-कर  सम्बन्धी*  भूमि
 जीत

 की  गई

 इससे  कितने  परिवारों  पर  प्रभाव

 क्या  इसके  स्थान  पर  पड़ौस  की  बेकार  पड़ी  भूमि  के
 ी  करने तथा  इस  भूमि

 eee
 को  छोड़ने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को

 कोई
 अभिवेदन  प्राप्त  हुआ  कौर

 मूल  sist  में

 1Cadastral
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 सरकार  ने  उस  पर  क्या  विनिश्चय  किया  है
 ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  ज०  क०  भोंसले )  :  नहीं  ।  किन्तु  भूमि  विकास  तथा
 आयोजन

 अधिनियम
 के

 झन्तगंत  SY YS WHS ५४  एकड़  भू  प्र धि सचित  कमी  करार  दे  दिया  गया  है  ताकि

 सरकार  बाद  में  उसके  aa के  लिये  उसका निरीक्षण कर  सके

 कोई

 भी
 afer  के  समय  यह  सारी  भ्र धि सुचित  भूमि  बेकार  भूमि  के  रूप

 जी

 wat  इस  अभिवेदन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  भ्र भी  तक  अधिसूचित  क्षेत्रों  के
 अर्जन के  लिये  भी  कोई  afar  निश्चय  नहीं  किया  गया  है  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :

 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  यह  कहा  है  कि  भ्र धि सूचना  के  समय  यह
 सारा

 क्षेत्र  बेकार  भूमि  के  रुप  में  पड़ा  था
 ।

 किन्तु  यदि  ऐसी  बात  है  तो  इन  पर
 य

 सब
 मकान

 कसे

 बन  गये  शौर  इस  पर  भू-कर  कैसे  लग  गया  है
 ?

 किस  तिथि  को  यह  अधिसूचना  जारी
 की

 गई  थी

 शआर  किस  तिथि  को  यह  मकान  sof  बने  हैं  ?

 श्री  ज०  क०  भोंसले
 :  इस  योजना  का  सुझाव  पश्चिमी  बंगाल  के  उपमंत्री ने  PEUY

 में  दिया  था  जब  कि  वे  वहां  पर  परोरे  के  लिये गये  थे  ।

 रेण  चक्रवर्ती  :  क्या  यह  सत्य  है  कि  इस  समय  जिस  क्षेत्र  के  आ  का  विचार

 किया  जा  रहा  है  उस  पर  बहुत  से  मकान  le  हैं  सनौर  उनमें
 अनेकों  परिवार रह  रहे  हैं  तथा  इस

 क्षेत्र को  इन  बातों  के  बावजूद  भी  जीत  किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  to
 कृ०  भोंसले :  हमें  कभी  हाल  ही  में  वहां  के  कलक्टर  से  यह  रिपोर्ट  मिली है  कि

 शब उस  क्षेत्र  में  बड़े  परिवर्तन  करा  गये  हैं  उसका  दर्जन  न  किया  जाये  ।

 1  श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  में  जान  सकती  हूं  कि
 भाग

 का  उत्तर दिया  गया

 नया  उत्तर  यह  हैं  कि  भ्र भी  भ्र भि वेदन  सरकार  के  विचाराधीन  भ्रमणा  उस  पर  कोई  विनिश्चय

 किया  जा  चुका  है  ?

 श्री ज०  कू ०  भोंसले  :  मुझे  प्रश्न  ठीक  से  नहीं  समझ  हैं  ।

 महोदय
 :  माननीय  सदस्या  भाग  का  उत्तर  जानना  चाहती  =  |  वह  यह

 जानना  चाहती  हैं  कि  कया  उस  अभिवेदन पर  कुछ  विनिश्चय  हो  चुका  है  अथवा  सरकार  उस  पर

 विचार ही  कर  रही  है  ।

 श्री ज०  क  भोंसले  :
 यह  प्रभी  विचाराधीन ही  है  |

 इस्पात के  कारखाने

 श्री  do  Go  राम स्वामी :

 श्री  बात्मीकी  : न
 १७७७६.

 सरदार  श्रकरपुरी
 :

 इकबाल  सिह
 :

 क्या  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  तीन  इस्पात  कारखानों की  स्थापना

 के  सम्बन्ध  में  कितनी
 प्रगति हुई  है  कौर  उनमें

 उत्पादनकाय्ये  किस  तारीख  से  are  होगा  ? -

 tra  अंग्रेजी में
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 वित्त  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  (  श्री  कृष्णमाचारी  )  :
 एक  वक्तव्य  सभा  की  मेज  पर  रखा

 जाता  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या  RR]

 जो  सें०  व०  राम स्वामी  :  क्या  इनमें  से  किसी  भी  फैक्टरी  के  लिये  विरुद-पर्वत  टेंडर  मांगे

 गये  हें  ate  यदि  हां  तो  किसके  लिये  ?

 श्री  कृष्णमाचारी :  जहां  तक  ax  भिलाई के  कारखानों  का  सम्बन्ध है  वे  दोनों

 एक  प्रकार  का
 Aa

 faa  बंधाबंधाया  पौदा  हैं  ।  भिलाई  के  लिये  रूस  सरकार  से  करार किया  गया  था

 शौर  दुर्गापुर  के  लिये  ब्रिटेन  की
 व्यापारिक  संस्थाओं

 के  एक  समूह  एण्ड  स्टील

 कान्सोरटियम )  के
 साथ

 करार  किया  गया  था  |  रूरकेला के  कारखाने  के  लिये  कुछ  उपकरण  टेंडरों

 द्वारा  मंगाये  गये थे  ।  किन्तु  बाद  में  हमें  यह  महसूस  हुआ  कि  हमें  ऐसे  टेंडर  भेजने  वाले  नहीं  मिल

 सकते  हें  जो  कि  उचित  दाँतों  पर  हमारी शेष  सब  श्रावश्यकताओओं  को  पूरा  कर  सकें  ।

 इसे  फिरसे  बातचीत  द्वारा  तय  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  सें०
 राम स्वामी

 :
 यह  कहा  जाता  है  कि  रूरकेला  दुर्गापुर  के  कारखाने

 जर्मनी  तथा  ब्रिटेन  के  कारखानें  ह  किन्तु  क्या  में  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  इनमें

 केवल  ब्रिटेन  की  मशीनरी  ही  लगायी  जायेगी  अथवा  संसार के  अन्य  देशों की  मशीनरी  का  प्रयोग

 भी  किया  जायेगा ?

 श्री  कृष्णमाचारी  :  दुर्गापुर  के  कारखाने  में  प्रयोग  की  जाने  वाली  मशीनरी  का  अधिकतर

 ब्रिटेन  में  ही  निर्माण किया  जायेगा  ।

 1  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा
 :  क्योंकि

 wa  संसार
 भर  में  इस्पात  के  दाम  बहुत  बढ़  गये  हूं

 अत: इन तीनों इन  तीनों  कारखानों
 के  लिये  जितनी  लागत  का  अनुमान लगाया  गया  था  a  उसमें  कितना

 अन्तर गया  है  ?

 कृष्णमाचारी
 :

 ait  इसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा  :
 sit  तक  हम  जितनी  मशीनरी  का  आयात  करते रहे  हैं

 उसके  लिये  अ्रनमानत: कितना थि कितना  अ्रधिक  मूल्य  दे  चुके  हैं
 ?

 श्री  कृष्णमाचारी  :  हमने  दुर्गापुर  अथवा  रूरकेला  के  कारखानों  के  लिये  salt
 तक

 किसी

 मशीनरी का आ्रायात नहीं किया हैं का  ward  नहीं  किया  हैं  ।  भिलाई  कारखाने  की  यह  शर्तें  हें  कि  वह  एक  निश्चित  कीमत  पर

 लगाया  जायेगा
 ।  अतः

 उसके  लिये  उस  समय  तक  अधिक  दाम  देने  का  प्रशन  ही  नहीं  उठता  है
 जब

 तक  कि  हम  उन  शर्तों  में  ही  कुछ  ऐसा  परिवर्तन
 न

 करें  जिससे
 कि

 हमें  अधिक  मूल्य  देना  पड़े
 ।

 बंसल
 :  क्या  यह  सत्य  है  कि  भिलाई  कारखाने  का  कार्य  निश्चित  कार्यक्रम  से  कभी

 ६  महीने  पीछे  चल  रहा  है  भ्र ौर  रूरकेला  का  एक  वर्ष  पीछे
 ?

 यदि
 तो

 कया  मंत्री  महोदय  इस

 सभा  को  यह  दे  सकते  हें  कि  ये  दोनों  कारखाने  निश्चित  समय  पर  कार्य  करना  प्रारम्भ

 कर  देंगे  ?

 कृष्णमाचारी :  में  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  सभा-पटल  पर  रखे  गये  विवरण  की  कौर
 दिलाना  चाहता  हुं  ।  इससे  उनको  पता  लग  जायेगा  कि  हम  यथासम्भव  निश्चित  कार्यक्रम  के  अनुसार

 ही  चल  रहे

 मूल  अंग्रेज

 1Package  deal.
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 श्री त०  ब०  विट्रूलराव :  मुझें  इस  विवरण  से  यह  ज्ञात  ga  कि  कुछ
 *

 खानों  से  कच्चा  लोहा

 निकालने  के  लिये  अमरीका  की  किसी  फर्म  को  एक  योजना  बनाने  के  लिये  कहा  गया  है  ।  कया  में  जान

 सकता  हूं  कि  सरकार  ने  किन  कारणों  से  यह  कार्य  अमरीका  की  फर्म  के  सुपुर्द  किया  हैं
 जब  कि  हमारे

 देश  में  इस  ara  के  लिये  पर्याप्त  प्रविधिक  मेधावी  व्यक्ति  वर्तमान  हैं  ?

 दिया  जा  सक े।

 श्री  कृष्णमाचारी  :
 माननीय

 सदस्य  इस  प्रकार  प्रश्न  पूछें  कि  उसका  कोई  विशिष्ट  उत्तर

 श्री  त०  ब०  बिट्ुलराव  विवरण  में  यह  कहा  गया  है  कि  एक  अमरीकी  फर्म  को

 इन
 परियोजनाओं  के  संबंध  में  एक  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिये  कहा  गया  है  जब

 कि
 इन  तीनों  में  से

 कोई  भी  अमरीकी  कारखाना  नहीं  है  ।  यह  क्या  बात  है  ?

 कृष्णमाचारी
 :  जी  at  यह  सत्य  है  कि  हम  लोहे  तथा  कोयले  के  संबंध  में  अन्य  फर्मों

 से
 भी  सहायता लेते  किन्तु  माननीय  सदस्य  ने  इस  समय  जो  प्रशन  उठाया  है  उसके  संबंध  में

 में

 अभी
 अपने  areal  वाक बद्ध  नहीं  कर  सकता  हुं

 ।
 उसके  लिये  मुझे  पृथक्  सुचना  चाहिये

 ।

 श्री  ao  ब०  विह्वल राव :  परन्तु  इसका  पहलें  ही  विवरण  में  उल्लेख  किया  जा  चुका  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  विवरण  में  चाहे  कुछ  भी  दिया  हुमा  हो  ।  हमारे  सामने  यह  प्रदान  है  कि

 प्रारम्भ

 इन
 तीन  इस्पात  कारखानों  को  लगाने  में  प्रभी  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  प्रौढ़  इनमें  कब  तक  कायें

 हो  जायेगा
 ?

 दूसरे  विषय
 कि

 द्रमुक  फर्म  को  क्यों  संविदा  दिया  गया  है  द्रमुक  फर्म
 को  क्यों  नहीं  दिया  गया  है  अदि  इस  cea  से  सर्वथा  भिन्न  ह्  इसके  लिये  माननीय  सदस्य  पृथक

 प्रश्न  पूछ  सकते  हें
 ।

 ये  प्रश्न  इस  प्रशन  में  से  नहीं  उत्पन्न  होते  हे  चाहे  संयोगवश  उनका  विवरण  में

 उल्लेख  भी  कर  दिया  गया  हो  ।

 श्री  क०
 कु०  बसु

 :  जब
 कोई  मंत्री  यह  विवरण  देता  है  कि  अमुक  कार्य  किये

 गय

 हैं  तो  निश्चय ही  उसके  पास  उस  संबंध  में  पर्याप्त  तथ्य  रहते  हैं  ।  जब  विवरण  के  संबंध  में  कोई

 भ्रनुपुरक  पूछा  जाता  है  तो  वह  कसे  यह  कह  सकत ेहें  कि  इसके  लिये  gan  सुचना  दी  जानी

 चाहिये  ?

 महोदय  :  कदाचित  माननीय  सदस्य  यह  भूल  गये
 हें  कि  मुख्य  प्रदान  इन  कारखानों

 की  प्रगति  के  संबंध  में  था  ।  उसका  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  ।  संयोगवश  उसके  साथ  कुछ  ग्रन्थ  बातों

 का
 भी  उल्लेख

 कर  दिया गया  हैं  मेंने  उसके  संबंध  में  अनुपूरक  yer  पूछने  में  पत्ति  नहीं
 की

 है
 ।

 किन्तु  जब  माननीय  मंत्री  महोदय  यह  कहते  हें  कि  उक्त  विषय  विशेष  के  संबंध  में  उन्हें  पृथक  सूचना

 चाहिये  तो  सभा  को  उस  प्रश्न  को  वहीं  समाप्त  कर  देना  चाहिये  ।

 श्री  कृष्णमाचारी :  में  इतना  बता  सकता  हूं  कि  अमरीका की  इस
 फर्म

 ने  इन  परियोजनाओं

 की  जांच  कर  ली  है  ae  उस  पर  रिपोर्ट  भी  दे  दी  है  |  वास्तविकता  यह  है  कि  हम  किसी  भी

 व्यक्ति  को  कोई  भी  च»  से  रोकना  नहीं  चाहते  किन्तु  ore  माननीय  सदस्य  कोई  बात

 भ्रमित  विस्तार  से  जानना  चाहते  हो  तो  उसके  लिये  उन्हें च्  सूचना  देनी  चाहिये  क्यों  कि  में  प्रत्येक

 समय  प्रत्येक  प्रकार  के  ब्यौरे  नहीं  रख  सकता  हूं  ।

 gto  ato  तिवारी  :  क्या  सरकार  को  किसी  ऐसे  व्यक्ति  की  खबर  है  जिसने  लोहा

 कौर  इस्पात  के  संबंध  में  विदेशी  कारखानों  में  प्रशिक्षण  पाया  हो  प्रौढ़  जिसे  भारत  के  कारखानों  में

 नौकरी  नै  मिल  सकने  के  कारण  अन्यत्र  नौकरी  करनी  पड़ी  हो
 ?

 श्री  कृष्णमाचारी  :  माननीय  सदस्य  का  जो  आशय  हो  सकता  वह  सत्य  हो  ।  हम  किसी

 भी  योग्य  व्यक्ति  को
 लेने  के  लिये  हमेशा  तैयार  हें

 |
 इस  संबंध  में

 इन  तीन
 कारखानों

 में
 थोड़ा  सा

 अ्रंग्रेजी  में
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 का  अन्तर  है  ।  हिन्दुस्तान  स्टील  फैक्टरी  में  बोर्ड  अथवा  प्रबन्ध  fears  द्वारा  भर्ती  की  जाती

 इस्पात  के  भ्रमण  दो  कारखानों  जो  कि  सीधे  मंत्रालय  द्वारा  चलाये  जा  रहे  संघ  लोग  सेवा  आयोग

 द्वारा  भर्ती  की  जाती  कौर  जहां  तक  मुझे  ज्ञान  में  समझता  हूं  कि  हमने  सभी  ऐसे  श्रभ्याधियों
 को

 ढूंढ़ने  का  प्रयत्न  किया  है  जिनका  कि  कुछ  भी  लाभ  हो  सकता  था  ।  हमने  उनके  इंटरव्यू  के  लिये
 की  कोशिश  की  है  तथा  उन्हें  नौकरी  देने  का  प्रत्येक  प्रयत्न  किया  है  ।

 व्यापार  चिन्ह  ata  समिति

 *
 १७७७.  श्री  श्रीनारायण  दास  :  क्या  वाणिज्य  तर  उद्योग  मंत्री  ४  १९४६  के

 प्रइन  संख्या  PERN  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  व्यापार  चिन्ह  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन पर  बिचार  किया  है  श्र

 उस  पर  कोई  निर्णय  किया  हैं  ;  ai

 यदि  तो  उस  निर्णय  की  मुख्य  बातें  कया  है ं?

 उपभोग वस्तु  उद्योग  मंत्री
 कानूनगो  )  :

 जी  समिति  का

 वदन  oat  परीक्षण  के  अधीन  है  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  क्या  मंत्री  महोदय  बतायेंगे  कि  इसके  संबंध  में  कब  तक  स्कीम

 निर्णय
 कर

 लिया  कौर
 जो

 यह  विलम्ब  हो  रहा  है  इसका  क्या  कारण  है
 ?

 श्री  कानूनगो  :  विलम्ब  की  वजह  यह  है  कि  कमेटी  की  मैजोरिटी  )
 श्र

 नारिटी  )  रिपोर्ट  उसके  बाद  वह  एक  हाईकोट  के  जज  साहब  को  जांच  करन

 लिए  दी  गयीं  ।  सब  की  wat  अलग  राय  थी  ।  इसलिए  इसकी  जांच  करने  में  जरूर  देरी  होगी ।

 guiec.d
 श्री  रघुनाथ सिंह  :

 अन  हल {  bo  | त्री  eel

 क्या  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  के  पुलों के  लिये  सरकार  ने  यूगोस्लाविया को  ठेका  दिया

 यदि
 तो

 उसका  ब्योरा  क्या  है
 ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  के  सभा-सचिव  बहु  ato  प्रौढ़

 जी  नहीं  ।  लेकिन  सार्वजनिक  टेंडरों  के  भ्राता  पर  मेससें  इंद्रा  यूगोस्लाव  इन्डसट्रियिल  ऐंड

 कंस्ट्रक्शन  एक्सपोर्ट  नई  देहली  को  ११६८  रुपये  फी  टन  की  दर  से  बीस  सौ  फुट  प्लेट

 क्लियर  स्पैन  गूजरों  के  लिये  ठेका  दिया  गया  है
 |

 श्री  रघुनाथ सिंह  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  किसी  हिन्दुस्तानी  फर्म  ने
 भी

 इस  काम
 के

 वास्ते  एप्लीकेशन  दी  हैं
 ?

 श्रावास  श्र  संभरण  तथा  उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री  स्वर्ण  किसी

 एसी  हिन्दुस्तानी फर्म  ने  इस  टेंडर  के  जवाब  में  एप्लीकेशन  नहीं  कि  इसी  बजट  के  eat  Mea

 डस  चीज को  सप्लाई  कर  सकती  ।
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 श्री  बेला यु धन
 :  क्या यह  गर्डर  तथा  पुल  भारत  में  नहीं  बनाये  जा  सकते  विशेषकर

 तब  ज़ब  कि  रेलवे  सामग्री  भी  हमें  विदेशों  से  लानी  पड़ती  है  ?

 सरदार स्वरण  fag:  जी  हां  यह  भारत  में  बनाये  जा  सकते  परन्तु  इनको  बनाने  कई

 यंत्र
 अन्य  कार्यों  में  लगे  हुए  हैं  तथा  इन  वस्तुयें  की  आवश्यकता

 प्रालेख
 देने  के  १२  मास  के  अ्रन्दर ही थी थी  ।

 वर्तमान  शक्ति  काफी  समय  के  लिये  भ्रमण  कामों  के  लिये  निर्धारित  इसलिये  इनका  आयात  करना
 समझा  गया  |

 श्री  बेलायुधन :  क्या  इन  के  भारत  जाने  में  एक  वर्ष  कौर  नहीं  लगेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उत्तर  था  महीनों  मेंਂ  |

 श्री  :  श्रीमान्  इसमें  अ्रघिकं  समय  लगेगा
 ।

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  भारत  में
 इनके  न्  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 fren  महोदय :  माननीय  मंत्री  ने  निश्चित  रूप  से  बताया  है  कि  १२  मास  में  उनकी  AIF na
 रयकता हू द  |  मामला  बढ़ाने  से  व्या  लाभ  ?

 बेलायुधन
 :

 में  यह  पूछ  रहा  हूं
 ।

 भारत  में
 ये  वस्तुएं कितने  समय  में  or  जायेंगी ?

 गवेषणा  कार्यक्रम  समिति  ..

 1*  १७८०.  श्री  मादिया  गौडा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  गवेषणा  कार्यक्रम  समिति  के  लिए  निश्चित  ५०

 रुपये  में  से  विश्वविद्यालयों  तथा  wer
 संस्थाओं

 गवेषणा  कार्यों
 के

 लिये  कितनी  धन  राद

 टीम  की  गई  है  ;

 a  क्या  इन  विश्वविद्यालयों  तथा  अन्य  संस्थानों  ने  अ्रपनी  गवेषणा  के  परिणाम  प्रस्तुत

 किये हैं  ;  ar

 s  ©
 ऐसे  कितने  मामले  हें  जिनमें  गवेषणा  योजना  के  लिये  आवंटित  समय  समाप्त  हो

 चका  @

 Foor  \  (=x)  प ्—  Saray  प्यार उपमंत्री  दया०  नं०  लिन  तता  कभी  |  a4  ग्रन्थ  संस्थापकों

 के  लिये  ३५.४  लाख  रुपये  की  धन  राशि  आवंटित की  गई  थी  जिसमे ंसे  १९  Y¥—¥S  के  eq  तक

 २०.१४  लाख  रुपये  दे  दिये  गये  थे  ।

 स्वीकृत  ६५  गवेषणा  योजनाओं  में  २४  योजनाओं  के  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये
 ख

 चुके  ह्

 जिन ४१  योजनाओं
 पर

 श्री  काम  हो  रहा  उनमें  से  २७  योजनाओं  का  कार्य  निर्धारित

 sate  में  समाप्त  नहीं  शझा  था
 |  उन  मामलों  में  समय  वृद्धि  की  प्रार्थना  स्वीकार  कर  ली  गई  है  +

 श्री  शादियां  गौडा  :  विश्वविद्यालयों  cat  wea  deal  ने  क्या  मुख्य  गवेषणायें  की  थीं

 तथा  वे  राष्ट्र  के  लिये  कहां  तक  उपयोगी  सिद्ध  हुई  हैं
 ?

 श्री
 sate

 ao  मिश्र  :  जसा  कि  मेंने  बताया  ६५  गवेषणा  योजनायें  स्वीकृत  की  गयी  थीं
 ' ———__~—

 मूल  sat  में
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 अध्यक्ष  महोदय :  मंत्रालय  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  उन  योजनाओं  के  नाम  हें  जिन  पर
 गवेषणा  की  गई  ह्

 मीडिया  गौडा  :
 इस  कार्य  के  लिये  विशेष  संस्थायें  तथा  विशेष  विश्वविद्यालय  ही  क्यों

 चुने  गये  तथा  कुछ  अन्य  विश्वविद्यालय  तथा  अरन्य  संस्थायें  क्यों  नहीं  चूनी  गईं
 ?

 गंदी  इया
 ०  to

 मिश्र
 :

 जी  नहीं
 ।

 विशेष  संस्थाओं  तथा  विशेष  विश्वविद्यालयों  के  चुने

 जाने  का  कोई  प्रदान  नहीं  है
 ।

 कुछ  संस्थाओं ने  गवेषणा  योजनायें  प्रस्तुत  कीं  तथा  गवेषणा
 क्रम  समिति  नें  उनको  स्वीकार  कर  लिया  |

 fat  ब०  स०  मूरती  :  यह  गवेषणा  सामान्य  प्रकार  की  हैं  झ्रथवा  प्रादेशिक  saa  क्षेत्रीय

 प्रकार  की

 जो  दया०
 न०

 मिश्र
 :

 ये  राष्ट्रीय  विकास  के  लिये  सामाजिक  तथा  wats

 योजनाएं  हें  ।

 fat ०  स०  मूर्ति  :  कुछ  विश्वविद्यालयों की  कुछ  योजनायें  क्या
 में

 जान  सकता  हूं
 कि  ये  विश्वविद्यालय  किसी  विशेष  क्षेत्र  अथवा  प्रदेश  से  संबंधित  seal  के  संबंध  में  भ्रध्ययन  करतें

 हैं  अथवा  वे  afar  भारतीय  आधार  पर  उनका  भ्रध्ययन  करते  हैं
 ?

 को  इया ०  सने०  मिश्र  :  कुछ  मामलों  में  उन्होंने  क्षेत्र  विशष  की  सदस्यों  का  श्रध्ययत

 किया  है  |

 सादिया  गौडा  :  इस  गवेषणा  समिति  के  कौन  सदस्य  हे  तथा  क्या  की  गई  गवेषणा  का

 अधिकारी  विश्वविद्यालय  करते

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 नहीं  नहीं  |  इसके  लिये  माननीय  सदस्य  को  दुसरे  की  सुचना

 देनी  चाहिय े।

 श्री  केलप्पन
 :

 माननीय  मंत्री  के  उत्तर  में  बतायी  गयी  धर्न्य  संस्थायेंਂ  कौन  सी  हैं
 ?

 श्री  इया०  नं०  मिश्र  :  कुछ  मामलों  में  केवल  विश्वविद्यालयों  ने  ही  योजनायें  नहीं  प्रस्तुत

 at  थीं  परन्तु  कुछ  अन्य  संस्थानों  जैसे  गोखले  संस्था  तथा  wa  शास्त्र  की  हैदराबाद  ने  भी

 थीं वस्तुत की  थीं  ।

 उत्तर-पूर्व  सीमंत  अधिकरण

 +-

 श्री  कृष्णा चाय मोदी  :

 jrveed  श्री  सिक्यांग  किलिंग  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 गत  पांच  वर्षों  में  समस्त  उत्तर-पूर्व  सीमान्त  भ्र भि करण  में  कितने  मील  मोटर  तथा

 जाप  चलाने  योग्य  सड़क  बनाई  गई  ;

 इस  पर  कुल  कितना  व्यय  gat  ;  झर

 प्रथम  पंचवर्षीय
 योजना  में  प्रस्तावित  लक्ष्य  सरकार  ने

 कितना  पुरा  कर  लिया  है  ?
 ae

 मूल  अंग्रेजी  में
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 कार्य  मंत्री
 के
 सभा-सचिव  जो०  ato  :

 से
 प्रदन

 के
 संबंध  में  जानकारी  प्रभी  उपलब्ध  नहीं  है  तथा  एकत्रित की  जा  रही  है  ।  जैसे  ही  प्राप्त होगी  यह

 सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 fat  जोशी  :  नेफा में  कितने  मील  मोटर  चलाने  योग्य  सड़क  बनाने  का

 प्रस्ताव  है
 ?

 श्री जो०
 ना०  हजारिका  प्रथम

 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  सभी  में  चलने
 योग्य  PRE  मील  सड़क  तथा  साफ  ऋतु  में  चलने  योग्य  २२४  मील  सड़क  बनाने  का  हमारा
 लग  था

 श्री  कृष्णा चाय  जोशी  :  निर्माण  का  प्राक् कलित व्यय  क्या  है  ?

 श्री जो०  ना०  हजारिका  !  प्रथम  पंच  वर्षीय  में  १०९  लाख  रुपये  प्रा वक कलित  व्यय  था

 रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  यह  सच  है  कि  स्थानीय  ने  सड़क  बनाने  का  अ्रधिकांदा

 काम  किया  है  तथा  स्थानीय  मजदूरों
 को

 मजूरी  नहीं
 दी

 गयी  ait  यदि
 तो  इस  मजूरी  को  शीघ्र

 दिलाने  के  लिये  क्या  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हें  ?

 श्री  जो०  ato  हजारिका :  यह  ठीक  नहीं  स्थानीय  मजदूरों  को  मजूरी दी  गई  है

 स्थानीय मजदूर  देहातों  के  व्यक्ति  हैं  तथा  ये  श्रमिक  सड़क  बनाने  के  लिये  स्वेच्छा  से  जाते  हैं  ।

 श्र  धूपिया  :  स्वेच्छा  से  मजदूरों  ने  कितने  मील  सड़क  बनाई  है
 ?

 श्री  to  ना०  हजारिका  :  इस  प्रश्न  के  लिये  ga  सुचना  चाहिये  ।

 औषधियों  का  निर्माण

 1*
 १७८२.  श्री  रा०  Jo  गये  :  क्या  वाणिज्य  wie  उद्योग  मंत्री  १  ZENS  को

 पुछ  गये  तारांकित संख्या  LYE  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 Far  रूसी  दल  के  किसी  arr  विदेशी  विशेषज्ञों  के  दल  ने  हमारे  देश  में
 औषधि  निर्माण

 की
 सायं  का  सर्वेक्षण  किया  है  ;

 यदि  तो  दल  द्वारा  सरकार  को  भेजी  गई  सिफारिशों  के  ब्यौरे  कया  हैं  ;

 रसायनों  तथा  रंगों  के  देसी  निर्माण  से  देश  में  कितने  मूल्य  की  विदेशी  मुद्रा  की  बचत

 hi
 ?

 उद्योग  मंत्री  Ao  जी  नही ं।

 wet  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 औषधियों का  वार्षिक  प्रख्यात  झ्रनुमानतः  १५  करोड़  रंगों का  १५  करोड़  रुपये

 तथा  रसायन का  २०  करोड़  रुपये  का  होता  है  ।  यदि  भारत  में  ये  सब  सामग्री  बनने लगे  तो  सारी

 धन  राशि  बचाई  जा  सकती  हे  ।

 श्री रा०  प्र०  गर्ग
 :  क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  इस्पात  के  तीनों  कारखानों  में

 उत्पादन  प्रारम्भ  होनें  से  बड़ी  मात्रा  में  तारकोल  उपोत्पाद  के
 रूप

 में  उत्पादित
 होगा  जो  कि  भारी

 रसायन

 के  fray

 क

 लिये  हाग  भावा

 हए
 —§$——S  OS

 ee  अंग्रेजी में
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 श्री  म०  म०  जी  सरकार  को  इसकी  जानकारी है  तथा  वह  इस्पात  के  कारखानों

 से  निकले  तारकोल  का  उपयोग  करने  के  लिये  सभी  कार्य  कर  रही  है  ।

 श्री ०  प्र०  यदि  ऐसा
 तो

 कया  इस्पात  उत्पादन  प्रारम्भ  होने  के  साथ  साथ  भारी

 रसायन  तथा  रंग  बनाने  का  कार्य  प्रारम्भ  करने  के  लिये  सरकार
 ने

 कोई  योजना  बनाई  है  ?

 श्री  म०  स०  दाह  :  वर्तमान  योजना  में  इन  चीजों
 का साथ  साथ  उत्पादन  करना

 लित  नहीं  वरन्  वस्तुभ्नों  के  मामले  में  यथासम्भव  sa
 को  आत्मनिर्भर  बनाने  की  ग्रसेगा

 वर्तमान  अ्रांकड़ों  के  अ्रनुसार  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  पन्त तक  श्रौषघियों  रंगों  में

 देश  आत्मनिर्भर हो  जायेगा  ।  रसायनों के  संबंध  में  हम
 लगभग

 श्रात्मनिभर हो  जायेंगे  तथा  कुछ
 निर्यात भी  करने  लगेंगे  ।

 श्री  बंसल
 :  क्या  सरकार  उस  दल  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन

 को
 सभा-पटल पर

 रखेगी
 ?

 श्री  म०  स०  शाह :  मेंने  पहले  एक  अवसर  पर  सभा  में  बताया  था  कि  कितने  ही  कारणों  से

 प्रतिवेदन  को  सभा-पटल  पर  रखना  संभव  नहीं  क्योंकि  प्रतिवेदन  उच्च  प्रविधिक  प्रकार का  है  ।.

 इस  देश  का  एक  दल  कौर  चरागे  विचार  के  लिये  रूस  गया  है  |  इस  समय  मामला  यहीं  है  ।

 श्री  बंसल
 :

 प्रतिवेदन
 को

 सभा-पटल  पर
 न

 रखने
 का

 कारण  यह  बताया  गया  है  कि  यह

 उच्च  प्रविधिक प्रकार  का  है  ।  में  इस  कारण
 को

 समझ  नहीं  सका
 ।

 तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  कृष्णमाचारी )
 इस  प्रीत  का  उत्तर  में  दंगा

 क्योंकि  जिम्मेदारी  मेरी  है  ।  जब  तक  हमको  इस  संबंध  में  कुछ  कौर  जानकारी  नहीं  मिल  जायेगी कि

 क्या  किया  जा  सकता  है  तथा  हमारी  नीति  क्या  सभाःपटल  पर  इस  प्रतिवेदन  को  रखना  ठीक

 नहीं  होगा  ।

 कृषि  कार्यक्रम

 1*१७८३.  श्री  संगण्णा  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Farag  सच  है
 कि  राज्य  सरकारों  से  मसूरी  संकल्प  के  परिणामानुसार  राष्ट्रीय  विस्ता

 सामुदायिक
 तथा  सिंचाई  परियोजनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  नवीन  कृषि  कार्यक्रम  बनाने

 के  लिये  कहा  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सभी  राज्य  सरकारों
 की

 योजनायें  प्राप्त  हो  गयी  हैं
 !

 योजना  उपमंत्री  दया०
 नं०  मिश्र  )  रोक  उच्चतर  लक्ष्य  प्राप्त  करने

 की  दृष्टि  से  द्वितीय
 पंचवर्षीय योजना  राज्य  सरकारों  से  अपने  कृषि  कार्यक्रमों  का  पुनरीक्षण

 करने  की  प्रार्थना  की  गई  है  ।  खाद्य  श्र  कृषि  मंत्रालय  तथा  योजना  प्रयोग  तथा  मसूरी  सम्मेलन  ने

 कई  सुझाव  दिये  हैं  ।  इन  सुझावों  के  आधार  पर  राज्य  खाद्य  ्र  कृषि  तथा  योजना

 gary  को  ब्योरेवार  प्रस्ताव  भेज  रही  कब  प्रत्येक  राज्य  के  साथ  कर्ब  इन  पर  विचार

 किया  जा  रहा  है  |

 श्री  संगण्णा  :  कया  राज्य  सरकारों  थापर  fase  मंडल  के  कुछ  दिन  पूर्व  के  सुझावों  पर

 भी  विचार  करने  के  लिये  कहा  गया  है
 ?

 ne
 श्री  दया०  Ao  मिश्र  थापर  दिष्टमं  उल  जब  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करेगा  तब  यह  राज्य  सरकारों

 की
 जानकारी  के  लिये  उनके  जितन  संगत  होगा  भेज  दिया  जायेगा

 ।
 awe

 प्रंग्रेजी  में
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 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा
 :

 राज्य  सरकारों  द्वारा  मसूरी  सम्मेलन  में  यह  दृष्टिकोण

 व्यक्त  करने  की  दृष्टि  कि  वित्तीय  odes  बढ़ाये  बिना  क़षि  उत्पादन  को  ४०
 प्रतिदिन  बढ़ाने  का

 पुनरीक्षित लक्ष्य  पुरा
 करना  संभव  नहीं  तथा  इस  वात  की  दृष्टि  में  कि  प्रधान  मंत्री  ने  मुख्य

 पत्र
 लिखा  कया  में  जान  सकती  हूं  कि  सरकार  इस  लक्ष्य  की  gta  के  लिये  कया  अन्य

 विशेष  कार्यवाही  करने  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 क्या  में  जान  सकती  हुं  कि  यह  लक्ष्य  पूरा  होगा
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  संभव  है  माननीय  सदस्या

 मेरे  उन  गोपनीय  पत्रों
 की

 प्रो  निर्देश  कर  रही  हें  जो
 मेंने  समय  समय  पर  मुख्य  मंत्रियों  को  लिखे  थे

 ।

 में  नहीं  जानता  कि  उन्हें  मेरे  गोपनीय  पत्रों  की  जानकारी  किस  प्रकार  हुई  ।

 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा  :  मुझे  खेद  पत्रों  का  उल्लेख  समाचारपत्रों  में  किया  गया  है  ।

 tat  जवाहरलाल  नेहरू
 :  जो  भी  उनमें  कुछ  ज्यादा  गोपनीयता  नहीं  है  ।  योजना

 ara  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  भ्र गली  पंचवर्षीय  योजना  में  लक्ष्य
 ४०

 प्रतिश्त  रखा  जाये  ।  उन्होंने
 Yo  प्रतिशत  निश्चित  नहीं  किया  था  उन्होंने  था  कि  इसका  ध्यान  रखा  जाये

 मसूरी  सम्मेलन  में  कितने  ही  कृषि  मंत्रियों  ने  विचार  प्रकट  किया  कि  ये  ais  विभिन्न  कार्यों के

 लिये  अधिक  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हुए  बिना  पुरे  नहीं  किये  जा  सकते
 ।

 मेंने  उन
 पत्रों

 को

 लिखा  जिस  में  कहा  गया  था  कि  पहले  तो  उनको  ate  अधिक  धन  नहीं  मिलेगा  तथा  दूसरे  उनको  यह

 आंकड़े पूरे  करने  पड़ेंगे
 |

 योजना  ग्रा योग  ने  कौर  आगे  बताया  कि  झ्रावंटित  धन  राशि  में  से  कुछ  घटा  बढ़ा

 कर  हमें  कौर  धन  मिल  सकता  है  तथा  संभव  है  कि  सामुदायिक  परियोजनाओं  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार

 सेवाओं  का  लक्ष्य  बढ़ा  सकें ।  मुझे  इसमें  संदेह  नहीं  हैं  कि  ऐसा  करने  से  यह  आंकड़े  पूरे  नहीं  किये
 जा

 सकेंगे  तथा  wa  हमारा  विचार  सामुदायिक  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  योजनाओं  TAT  खाद्य

 उत्पादन  योजनायें  में  समन्वय  स्थापित करने  का  है  ।  पहली  योजना  में  भी  बिना  किसी  अधिक

 प्रयास के  सामदायिक  परियोजना  क्षेत्रों  में  खाद्य  उत्पादन  २४  प्रतिशत  बढ़  गया  है  ।  यदि  ऐसा  था  तो

 कुछ  अधिक  प्रयत्नों  मुझे  आशा  है  कि  ३०  अथवा  ३५  प्रतिशत हो  जायेगा ।  हो  सकता  है  कि
 ४०

 प्रतिश्त अधिक  परन्तु  ३०  अथवा  ३५  प्रतिशत  निश्चित  रूप  से  हो  जायेगा
 ।

 हमारा  विचार  घनी  खेती  कराने  का  है  न  कि  नये  क्षेत्रों  में  इसको  बढ़ाने  का
 ।  थोड़ी सी  घनी

 खेती  से  ave  परिणाम  हो  सकते  हें  ।  भारत  में  ऐसे  क्षेत्र  हें  जहां  प्रति  एकड़  अ्रधिक  उत्पादन  हो  सकता

 ऐसे  भी  क्षेत्र  हैं  जहां  कम  उत्पादन  होता है  ।  अ्रधिक  उत्पादन  तभी  संभव  है  जब  बरच्छा  बीज
 घनी  खेती  खाद  हो  ।  खाद  महत्वपूर्ण aa  हैं  परन्तु

 उर्वरकों
 पर

 भ्राधारित  रहने की

 प्रवृत्ति हो  गई  है  ।  यह  मनोवृत्ति  खतरनाक  है  क्योंकि  इससे  में  उपयोग  में  लाई  जाने  वाली
 न्य

 खाद  की  ate  ध्यान  नहीं  किया  जाता  है  ।  मुझे  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  हैं  कि  यदि  सामुदायिक

 योजनाश्रों  तथा  राज्य  के  कृषि  विभागों  में  सहयोग  हो  तो  प्रति  एकड़  पर्याप्त  उत्पादन  बढ़

 सकता है  |

 कुछ  माननीय  सदस्य

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रधान  मंत्री  के  लम्बे  वक्तव्य  के  बाद  कया  यह  आवश्यक  है
 कि  र

 get  किये  जायें  ?

 fare में  विस्थापित  व्यतीत

 ग  * Qi9ny,  श्री  दीदार  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 १३  १९४६  को  जब  त्रिपुरा  के  पुनर्वास  विभाग  के  सचिव  तथा  निदेशक

 खिलबालटाली  गये  थे  तो  क्या
 उस

 समय  उन्हें  कोई  श्रम्याबेदन  दिया
 था  ;

 मूल  रंगरेजी  में



 ogy  मौखिक  उत्तर  ४  PENS

 यदि
 at,

 तो
 उस  अभ्यावेदन  में  क्या  क्या  मांग  की  गयी  थी  कौर

 उस  संबंध  में  कभी  तक  क्या  कार्यवाही  की  गयी

 उपमंत्री  ज०  Fo  भोंसले

 तथा  एक  विवरण  लोक  पर  रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  ११,

 अनुबन्ध  संख्या  २३]

 fat  दशरथ  देव  :  विवरण  में  यह  लिखा  garg

 से  बाहर  tet  वाले  व्यक्तियों  को  नकद  कर्म-वेतनों  की  wera  ;  दीवारों से

 ज़ाहिर  रहने  वाले  व्यक्तियों  को  नकद  अकमल-वेतन  नहीं  दिये  जायेंगे  प

 म॑  पूछना  चाहता  हुं  कि  इसका  क्या  कारण  है
 ?

 धन  Fo  भोंसले  :  प्रमाण-पत्र  जारी  कर  देनें  के  बाद  यह  भ्रावश्यक  है  कि  उन  लोगों

 को  ऋण
 न

 दिये  जायें  जिन  के  पास  प्रमाण-पत्र  नहीं  हें  र  शिविरों  में  नहीं  रह  रहे  हैं  ।

 श्री  दशरथ  देव  :  विवरण  में  यह  लिखा  हुमा  है
 :

 दोबारा
 ऋण

 देतें  समय  कठिनाइयों  वाले  प्रत्येक  मामले  पर  उनके
 गुणावगुण  की  दृष्टि

 से  विचार  किया  जायेंगी  0.0 4.0

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  मामलों  का  विशेष  रूप  कैसा  है  कौर  किस  ATATS  पर

 उनका  निर्णय  किया

 श्री  Ho  Fo  भोंसले  :  विस्थापित  व्यक्तियों
 की  आवश्यकताओं

 पर  विस्तारपूर्वक  विचार

 करने  के  बाद  fase  प्रयोजनों  से  एक  बार  तो  ऋण  दे  दिये  गये  यदि  दुबारा  भी  ऋण  मांगने  पर

 दे  दिये  गये  तो  उससे  मांगने  की  आदत  पक्की  हो  जायेगी  ।  इसलिये  जब  तक  उस  राज्य  के

 रियों  को  यह  पूरा  पूरा  विश्वास
 न

 हो  जाय  कि  ऋण  की  आवश्यकता  प्रतिवाद  तब
 तक

 दुबारा
 ऋण  देना  अच्छी  प्रथा  नहीं  समझी  जाती  है  |

 श्री  दीदार  देव  :  ot  तक  त्रिपुरा  के  कितने  मामलों  में  दुबारा  ऋण  देने
 की  मंजूरी

 दी  गयी हैं  ?

 श्री Ho  हठ  भोंसले  :  मेरे  पास  इस  समय  इस  बारे  में  जानकारी  नहीं  है
 ।

 श्री  दशरथ  देव  :  इस  विवरण  में  यह  लिखा  क  है  कि

 सरकार  प्रत्येक  मामले  पर  उसकी  पनी  अपनी  स्थिति
 की  दृष्टि  से  विचार  कर

 रही  उन  मामलों  को  जल्दी  से  निबटाया  जा  रहा है  6.0

 में
 यह

 चाहता  कि  क्या  मामलों  के  प्रर्थना-पत्र  प्राप्त  होनें  की  तिथि  से  लेकर  उनके

 निबटाये  जानें  की  तिथि  तक  के  बीच  की  कोई  प्राक् कलित  कालावधि  निर्घारित  की  गयी  है
 ?

 श्री  ज्ञ०  हठ  भोंसले  :  में  नहीं  जानता  कि  वे  किस  मामलें  का  उल्लेख  कर  रहें
 पर

 जो  विवरण  रखा  गया  है  उस  में  लगभग  बातों  का  उल्लेख  है
 ।

 tara  अंग्रेजी  में



 ५  PEG  मौखिक  उत्तर  १७६५

 श्री  दशरथ  देव
 यह  देखा  गया  हैं

 कि
 त्रिपुरा  राज्य  में  दुबारा  ऋणों  के  लिये  प्राप्त  हुए

 प्रार्थना पत्र  कई  वर्षो  से  नि  लम्बित पड़े  हुए  में  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  कया  इन  प्रार्थना  पत्रों को

 निबटाने  के  संबंध  में  कोई  प्रकाशित  कालावधि  निर्धारित  की  गयी  है  ?

 श्री  जगण  कण  भोंसले  :  दारणाथियों  को  ऋण  देने  के  संबंध  में  कोई  निश्चित  तथा  कठोर  नियम

 निर्धारित  करना  बड़ा  कठिन  है
 ।

 जहां
 भी

 सम्भव  है  राज्य  सरकारों  ने  एक  व्यवस्था  बनायी  हुई  है
 जो  कि

 इन  प्रश्नों  पर  भ्रमणी  प्रकार  से  विचार  करती  है  ake  सामान्यतया  तीन  से  पांच  मास  की

 wats के  प्रकार  weet  ऋण  दे  दिये  जाते  हैं  ।

 चाय के  लिये  गोदाम

 ns
 ह  ग

 श्री  का०  प्र०  त्रिपाठी  :  क्या  वाणिज्य  ate  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ५.  की  कलकत्ता  में  चाय  के  गोदाम  किस  किस  समवाय  wee  व्यक्ति  को  आवंटित  किये
 }

 क्या  गोदामों  के  पट्टे  के  लिये  किसी  भारतीय  समवाय  अथवा  व्यक्ति
 ने

 पत्तन  ग्रा युक्त ों
 को  प्रार्थना-पत्र  भेजा  था  ;

 क्या  वह  प्रर्थना-पत्र  प्रस्वीकृत  कर  दिया गया  है  ;  झर

 यदि  तो  उसका  क्या  कारण  हैं
 ?

 वस्तु  उद्योग
 मंत्री  :  एक  विवरण  लोक  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या  Rv]
 ५. ~.

 से  कई  भारतीय  सार्थों  ने  प्रार्थना-पत्र भेजे  उनमें से  कुछेक  को  गोदामों के
 स्थान  भ्रावंटित  कर  दिये  गये  हें  ।

 श्री का०
 प्र०  त्रिपाठी

 :  क्या  यह  सच  है  कि  मैनन  समिति  ने  यह  कहा  है
 कि

 श्रमिक  शाक्ति
 शर  गोदामों  के  भ्रत्यधिक  केन्द्रीयकरण  से  भेदभाव  पूर्ण  व्यवहार  होने  लग  पड़ता  है

 ?

 कानूनगो
 :

 इस  विशेष  प्रकरण  के  संबंध  में
 तो

 में  निश्चित  नहीं  हूं
 ।  परन्तु मैनन  समिति

 नें  सरकारी  गोदामों  के  संबंध में  विशेष  रूप  से  प्राय  गोदामों  के  संबंध  में  सामान्य  रूप  से  कई

 सिफारिशें की  उन  पर  विचार  हो  रहा  है  |

 fait का  ०
 प्र०  त्रिपाठी

 :  क्या  यह  सच  है  कि  गोदामों
 के

 पट्टे  के  लिये  भारतीयों  ने  प्रार्थना-पत्र

 भेजें  परन्तु  उन्हें  कलकत्ता  क्षेत्र  में  पट्टे  नहीं  दिये  गये  हैं
 ?

 fait  कानूनगो
 :

 जहां  तक  विशेष  गोदामों  का  संबंध  मुझे  उनके  लिये  पूर्व  सूचना
 की

 श्रावद्यकता हैं  |

 1  श्री का०  प्र०  त्रिपाठी  :  कया  यह  सच  है  कि  उन  व्यक्तियों  जो  कि  वर्तमान  गोदामों  के

 भारतीय  समवायों  को  देना  चाहते  नोटिस  दिये  जा  रहे  हैं  ताकि  यदि  वे  भारतीय  सेवायों  को

 qe  दें  तो  उनसे  वे  पट्टे  वापिस  ले  लिये  जायें
 ?

 श्री  कान नगों  :  पत्तन-श्रायुक्तों  के  नियमों  के  अधीन  किसी  भी  पट्टेदार  को  इस  बात  की

 अनुमति  नहीं  है  कि  वह  रखने  पट्टे  को  आगे  फिर  से  पट्टे  पर  दे  दे
 ।

 tet
 अंग्रेजी  में
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 ग्लाइंडर तथा  हेलीकाप्टर  विमान

 |  *Qg9aG  श्री  दिवनंजप्पा
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  कलकत्ता  कि  एक  aes  को  ग्लाईडर  तैयार  करने  की Y waata

 aK

 कया  उस  ara  ने  हेलीकॉप्टरों  तथा  रेडियो  द्वारा  नियंत्रित  जहाजों  के  निर्माण
 की  भी

 अनुमति  मांगी  है  ?

 उद्योग  मंत्री  स०  स०  :  हां  ।  उद्योग  तथा  विनियम

 PEY2  के  मई  १९४६  में  एयरोनॉटिकल  सर्विसेज  कलकत्ता को

 ग्लाईडर  तेयार  करने  का  एक  लाईसेन्स  दिया  गया  है  ।

 उस  साथ  ने  हेलीकापटरों mix  रेडियो  द्वारा  लक्ष्य  नियंत्रित  विमानों  के  निर्माण  की

 भी  भ्र नुम ति  मांगी  है
 |  प्रौद्योगिक नीति  संबंधी  संकल्प  के  ware  विमान  निर्माण  का  उत्तरदायित्व

 पूर्णरूपेण  सरकार  का  सिवाय  ऐसे  मामलों  के  जहां  राष्ट्रीय  हित
 को

 ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार
 गैर-सरकारी  समवायों  से  भी  सहायता  लेनी  श्रावश्यक  समझे  |  इसलिये  उस  साथ  को

 हलीकापटर

 ait  रेडियो  द्वारा  नियंत्रित  लक्ष्य  विमानों के  निर्माण  के  लिये  कोई  लाइसेन्स  नहीं  दिया
 गया

 उस  साथ  से  कुछ  पुनवंत्तित  प्रस्थापनाएं  प्राप्त  हुई  प्रौढ़  उन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 |

 श्री  शिवनंजप्पा :  क्या  इस  साल  को
 विमान  निर्माण  का  कोई  वास्तविक

 ठेका  मिला  भी

 गौर  यदि  तो
 वह  क्या  लक्ष्य  है

 ?

 श्री मस दाह बू०  |: (५  शाह  प्रति  वर्ष  ३६  ग्लाइडर I

 श्री  दिवनंजप्पा  :  क्या  स्वयं  भारत  में  सरकारी  क्षेत्र  में  हेलीकापटर तैयार  करने  की

 कोई  सरकारी योजना  है  ?

 श्री म०  कह  शाह
 :  इस  मामले पर  समय  समय  पर  विचार  किया  गया  हैं  ।  देश  में  इसकी

 आवश्यकता  इतनी  कम  है  कि  इसका  यहीं  पर  निर्माण  करना
 संभव

 era  श्नाधथिक  दृष्टि  से  लाभदायक

 नहीं  समझा  गया  है  ।
 _  परन्तु  उस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 प्रौढ़
 इस  संबंध  में  शीघ्र

 ही
 कोई

 निर्णय कर  दिया  जायेगा ।

 श्री  गि०  ao  सिंह :
 क्या

 का  रूपांकन  इस  हाथ  ने  ही  निर्धारित  किया  है  भ्रथवा

 इसे  लाइसेन्स  देते  समय  तय  कर  लिया  गया  कौर  यदि  तो  वे  किस  प्रकार
 के

 ग्लाइडर  तैयार

 करेंगे  यह  रूप  किस  देश  से  लिया  गया  है  ?

 श्री fo  स०  शाह :  ग्लाईडर  का  रूपांकन  उड्डयन  विभाग  के  महा  निदेशक  तथा

 रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  तैयार  किया  गया  था  site  ard  नें  उसे  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 fait  ति०
 go  mo

 चेट्टियार
 यदि  सरकार  देश  में  मांग  के  कम  होने

 के  कारण

 के  निर्माण  में  स्वयं  रुचि  नहीं  लेती

 तो

 क्या  वह  एक  गैर-सरकारी  साथ

 को

 लाइसेन्स
 देने

 के

 rat  पर  भी  विचार  करेगी
 ?

 श्री  Ho  स०
 दाह

 :  हा  माननीय  सदस्य  के  का  उत्तर  मरें  उत्त
 क

 बाद
 वाल

 भाग  में  निहित  है  ।

 मने  कहा

 है
 at  से  प्रस्थापनायें  प्राप्त  हुई  हें

 शौर  उन  पर  विचार  हो  रहा  है  1.0

 इनका  संबध
 विग

 विमानों
 a

 हेलीकॉप्टरों
 े

 tae  प्रंग्रेजी  में
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 श्रौषघधियों  तथा  सम्बद्ध  उद्योगों  संबंधी  भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल

 1*  2958,  श्री  वोडका
 :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार
 ने  रूस  तथा  प्राय  यूरोपीय  देशों  में  रोगियों तथा  सम्बद्ध  उद्योगों

 की  भ्रध्ययन  करने  के  लिये  उन  देशों  को  एक  प्रतिनिधि  मंडल  भेजने  का  कोई  निर्णय  किया

 सरकार  ने  देश  में  भ्ावेश्यक  औषधियों  तथा  भैषजों  के  निर्माण  को  बढाने  के  लिये
 mal  तक  क्या  कायें वाही की  है  ?

 उपभोग वस्तु  उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  हां

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या
 २४

 श्री  बौछार
 :

 क्या
 यह  प्रतिनिधि  मंडल  इस  उद्योग  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  संबंध  में

 कोई  योजना  प्रस्तुत करेगा  ?

 1  श्री  कानूनगो :  यह  प्रतिनिधि  निश्चय  ही  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  और  इस

 उद्योग
 के

 संबंध  में  एक
 योजना  बनाते  समय  अन्य  प्रतिवेदन  के  साथ  ही  साथ  इस  प्रतिवेदन

 पर  भी

 विचार  किया  जायेगा

 श्री  बेलायूधन  :  क्या  सरकार  को  ज्ञात  है
 कि

 कर्नेल  सोखे  जिन्होंने रूस  का  विस्तृत  दौरा

 किया  वहां  के  भेषज  उद्योग  के  संबंध  में  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  ae  कया  उस  प्रतिवेदन

 पर  उद्योग  तथा  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  विचार  किया  अर  क्या  यह  भी  सच  है  कि  मुख्य  औद्योगिक
 परामर्शदाता  अपने  मंत्रालय  के  विशेषज्ञों  द्वारा  दिये  गये  टिप्पणों  से  संतुष्ट  नहीं  थे  कौर  वे  इस

 विशेष  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  के  संबंध  में  एक  विपरीत  प्रतिवेदन  चाहते  थे  ?

 श्री  कानूनगो
 :  इस  संबंध  में  कई  लोगों  जिनमें  कर्नल  सोखिये

 भी
 सम्मिलित  कई

 प्रस्थापनायें
 राई  एक  प्रतिनिधि  मंडल  को  रूस  से  भ्रामंत्रित  किया  गया  था  ate  इस  मंडल

 ने  कई  प्रस्थापनायें प्रस्तुत  की  थीं  |
 wa  यह  प्रतिनिधि  मंडल  रूस  में  इसलिये  भेजा  जा  रहा  है  कि  वह

 उन  का  भ्रध्ययन  करे  तथा  जांच  करे  इस  बात  का  पता  लगाये  कि  उन  प्रस्थानों

 को  कहां  तक  लागू  किया  जा  सकेगा  कहां  कहां  पर  परिवर्तन
 की

 आवश्यकता  होगी
 ।

 सितारा  कोयला  खान

 1*  १७६०.  श्री त०  Fo  बिट्रलराव  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 यह  सच  है
 कि

 मैसेज  कलकत्ता  द्वारा  संचालित  सिंहासन  कोयला  खान
 को

 बन्द
 कर  देने  की  धमकी  दी  जा  रही  है  ?

 उत्पादन  मंत्री  के  सभा-सचिव  to  गि०  :
 मैसेज  विलियम्ज़  लिमिटेड  से

 pre
 रत पर

 ay  nae  मि  कॉज  ल  सान  बाद  बर
 रे

 का  उनक  कोए
 विचार नहीं  है  ।

 श्री त०  | ह ५  विट्रलराव  :  क्या  यह  कोयले
 की

 खान  के  सारे  मास  में  बन्द  नहीं  रही

 थी

 पी  रा०  गि०  za  हां  ।  एक  बार  पानी  भर  जाने  के  कारण  यह  खान  लगभग  दो

 मास  तक  बन्द  रही  थी
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री to
 ब्र०  विटुलराव  :  क्या  सरकार  को  यह  ज्ञात  है  कि  सारी  खान  के  पानी  से  भर

 जाने
 कारण  यह  था  कि  बिजली  का  कनेक्शन  काट  दिया  गया  था  क्योंकि  कम्पनी  के  बिल  के

 पैसे  करदा  नहीं  किये  गये  थे  ?

 श्री ०  गि०  दुबे  :  हमें  इस  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  I

 श्री  त०  ब०  बहुलता  :  क्या  कोयला  नियंत्रक  कोयला  उत्पादन  तथा  विकास

 ्  के  पास  कोई  ऐसी  व्यवस्था  है  जिससे  जब  भी  कोयला  की  खानों  में  निक्षेपों  की  समाप्ति  के
 ग्न्य

 कारणों  से  उत्पादन  की  कमी  हो  जाये
 तो

 उन  खानों  का  निरीक्षण  किया  जा  सके

 to
 गि०  दुबे

 :
 ग्रह  विशेष  कोयला  खान  कोई  कोक-कोयला  उत्पादित  करने  वाली

 खान  नहीं  है  ।  कोक-उत्पादन  करने  वाली  खानों  के  संबंध  में  तो  कायंवाही  करने  के  बारें  में

 कोयल-खान
 तथा  सुरक्षा  )

 अधिनियम
 में  कई  उपबन्ध  हैं  ।  कोक  के  दूसरे प्रकार क् ष् दूसरे  प्रकार

 के  कोयले  का  उत्पादन  करने  वाली  खानों  के  बारे  में  कार्यवाही  करने  में  हम  समे  नहीं  हैं  ।

 तो  भी
 खानें  कई  मामलों  में  कोयला  बोर्ड  के  पास  शिकायतें  करती  हैं

 ।
 यह  मामला  बोर्ड  के

 धीन है  कौर  कोई  कार्यवाही  श्रव्य  की  जायेंगी  ।

 श्री
 ब०  स०  मति  क्या  इन  कोयला  खानों  के  कर्मचारियों  को  इस  बहानें  से  नोटिस  दे

 दिये  गये  हैं  कि  aa  वहां  कोई  काम  नहीं  है
 ?

 श्री  रा०  गि०  दुब े:
 इसके  विपरीत  हमें  पूछताछ  से

 यह
 प्रतीत  हुमा  है  कि  यद्यपि  उन्हें  हानि हो  रही  है  तो  भी  वे  कर्मचारियों की  संख्या  को  कम  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 बर्मा में  श्रपहरित  भारतीय  इंजीनियर

 (  डा०  रास  सुलग  सिंह

 it  गिडवानी

 सरदार  श्रकरपरो
 *

 PoE 2
 ह

 इकबाल  सिंह

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बर्मा  सरकार  के  भ्रमित  काम  कर  रहे  कुछ  भारतीय  इंजीनियर बर्मा  के

 द्रोहियों  .  प्रसारित  कर  लिये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इन  इंजीनियरों  के  छोड़  दिये  जाने  के  संबंध  में  कोई
 सुचना  मिली  है

 ?

 कायें  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  अरली
 :  हा  |

 जहां  तक  भारत  सरकार  को  ज्ञात  हुआ  तीन  श्रपहरित  भारतीयों  के  भिन्न
 तथा

 संबंधी  ५,०००  कपात  देकर  मुक्त  करने  का  प्रबन्ध  करा  रहे  हैं
 |

 श्री  गिडवानी  :  क्या  इस  राशि  का  भुगतान  कर  दिया  गया  है
 ?

 महोदय  :  वे  राशि  के  देने  की  व्यवस्था  कर  रहे  हैं
 ।

 श्री  गिडवानी
 निष्क्रय  राशि  कौन  देगा  क्या  बर्मा

 की
 सरकार  देगी

 !

 मूल  wast
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 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  उक्त  व्यक्ति  बर्मा

 सरकार  द्वारा  बर्मा  रेलवे  में  नियुक्ति  थे  ।  विभाजन के  समय  उन्होंने  भारतीय  राष्ट्रीयता  रखना  ह

 ठीक  समझा
 |  इसलिये

 वे  aa  भी  भारतीय  नागरिक  हूँ
 ।

 वे  उस  क्षेत्र  का  दैनिक  निरीक्षण
 कर

 रहे  थे  जहां  कभी  कभी  विद्रोही  भराते  थे  श्र  वे  उन  विद्रोहियों  द्वारा  पकड़  लिये  गये  ।  उनके  पास

 शरन  नहीं  थे  और  उन्होंनें  उनसे  यूड  नहीं  किया  उन्हें  पकड़  ले  जाया  गया

 झर

 रख  लिया  गया

 ।

 बम सरकार  ने  तत्काल  कार्यवाही की  शर  कुछ  सैनिक  वहां  भेजे  ।  लेकिन  वे  व्यक्ति  वहां  से  ले  जाये  जा  चुके

 थे
 ।

 वे  rat  विद्रोहियों  के  हाथों  में  हैं
 ।  हमारी  जानकारी  यह  है  कि  विद्रोहियों  ने  निष्क्रय  राशि  मांगी

 एक  व्यक्ति  के  लियें
 3,000

 हजार  रुपये  अन्य  दोनों  के  लिये  प्रत्येक  के  लिये
 १,०००  रुपये  |

 कुल  Y,ooo BIG ATT | रुपये  मांगे  |  बर्मा  सरकार  तो  नहीं  लेकिन  उन  तीन  व्यक्तियों  के  मित्र  तथा  सम्बन्धी

 भुगतान  के  लिये  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  गिडवानी  :  बर्मा  की  सरकार  यह  निष्क्रय  राशि  क्यों  नहीं  देती  है
 ?

 जवाहरलाल नेहरु  :  इस  मामले का  निश्चय वे  ही  कर  सकते  हं
 |

 सरकार  सामान्यत
 दृश्य  को  निष्क्रय  ule  नहीं  देती  हे  ।  वह  उनके  विरुद्ध  लड़ती  है  |  \

 श्री ब०  स०  मूर्ति  :  क्योंकि  वे  कार्य  पर  थे  जिस  विभाग  में  वे  काम  करतें  थे
 सम्बन्धियों

 के  स्थानीय  उस  विभाग  से  निष्क्रय  राशि  देने  को  कयों  न  कहा  जाये
 ?

 जवाहरलाल नेहरू  :  बर्मा  की  सरकार  स्वतंत्र  सरकार  है  ।
 उनके

 भ्रान्त रिक
 मामलों  में

 हम  उन्हें  सलाह  नहीं  दे  सकते  हैं  ।

 महोदय  :  प्रदान  काल  समाप्त  ।

 ——e

 प्रदान  के  लिखत  उत्तर

 पटल  गायक  मकान

 ग*  299k  श्री  टेक  चन्द
 :  क्या  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पूर्वी  शौर  परिचमी  पटेल  नगर  नई  दिल्ली के  दो  कमरे  वाले  मकानों  के

 लागत  मूल्य  का  अन्तिम  रूप  से  निश्चय  हो  चुका  हैं  ;

 यदि  तो  उनमें  से  प्रत्येक  मकान  का  क्या  मूल्य  हैं
 ;

 यदि  भाग  का  उत्तर  नहीं
 में

 है  तो  दक्षिणी  पटेलनगर  के  मकानों  में
 में  रहने  वाली

 fayarat  aie  गरीब  दीक्षार्थियों  के  प्रतिकर  दावों  से  १४०४  रुपया  कयों  वसूल  किया
 जा

 रहा

 कौर

 क्या  यह  सच  है  कि  दक्षिण
 नगर  में  मकान  लाटरी  डाल

 कर
 दिये

 गये
 थे

 किसी  को  भ्र पनी  इच्छानुसार  मकान  नहीं  लेने  दिया  गया
 ?

 उपमंत्री  ज०
 Fo  भोंसले  )  :

 जी  नही ं।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता

 TT
 भ्रंग्रेजी
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 अनुमानित  मूल्य  के  झा घार  पर  वसूली
 की

 रही  है  ।  यदि  कुछ  ata  राशि

 वसूल  होगी
 तो

 उसे  वास्तविक  मूत्य  के  भ्रान्ति  रूप  से  निश्चय  होने  पर  वापस  कर  दिया  जायेगा  ।

 जी

 बुनकरों  को  रक्षित  बेंक  द्वारा  दिया  गया  ऋण

 2G,  श्री  नि०  दि  चौधरी  :  क्या  वाणिज्य  श्र  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 |  ह {
 क्या  सरकार ने  बुनकरों को  तीन  प्रतिशत  ब्याज  पर  सहकारी  बैंकों  द्वारा  रक्षित  तक

 से  ऋण  देनें  की  कोई  योजना  बनायी  है  ;

 यदि  तो  क्या  यह  ऋण  सहकारी  समिति  के  सदस्य  बुनकरों  को  ही  दिया  जायेंगी
 अथवा  अन्य  जुलाहों  को  भी  मिलेगा  ?

 के  अन्दर  सहकारी  बैंकों  वारा  ३  प्रतिशत  के

 उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )
 :  आर  रक्षित  बैंक

 से  सहकारी  सीमा

 ी  दर  से  जुलाहों  को  ऋण  देने  की  एक

 विचाराधीन है  ।  ate  इसका  निश्चय  निकट  भविष्य  में  कर  लिया  जायेगा  |

 राजस्थान में  बाढ़ से  जवानी

 क
 |

 १७८७.  श्री  Ho  रा०  मेहता  :  व्या  सिचाई  ale  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 हाल में  हुई  भारी  वर्षा  के  कारण  राजस्थान  में  कितने  बांधों  को  क्षति  पंहुची  प्रथव  बह

 पै

 उनमें  तथा  उनके  नाम  से  प्रथम  पंचवर्षीय
 योजना

 के  श्रन्तगंत कितने  बांधों  का

 निर्माण हो  चुका  है  अथवा  हो  रहा  है  ;

 कितनी  क्षति  अथवा  हानि  हुई

 त्रुटिपूर्ण  निर्माण  के  कारण  कितनी  हानि  wk

 सरकार
 न्रुटिपूण  निर्माण  के  लिये  उत्तरदायी  लोगों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने

 का

 विचार  कर  रही है  ?

 कौर  विद्युत  उपमंत्री  हाथी  )  2
 से  भ्रपेक्षित  जानकारी  देनें

 वाला

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  है  |  रेपिस्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या  २६

 मोटर  गाड़ियां

 Jf  सरदार  इकबाल  fag
 :

 T*  29EX.
 सरदार  श्रकरपुरी  :

 क्या  वाणिज्य  wie  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 इस  समय  बसों  ate  मोटरगाड़ी  के  टायरों  का  वर्तमान  सूचि-मूल्य  क्या

 मूल  sist  में
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 क्या  यह  सच  हूँ  कि  कुछ  के  मोटर  गाड़ियों
 के

 टायर  सूचि-मूल्य॒  में  उपलब्ध

 नहीं  हैं  atk
 वे  चोर  बाजार  की  कीमत  पर  बिकते  ब  ;  शौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्यां  कार्यवाही  की  गई  ?

 उद्योग  मंत्री  स०  स०  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 है  जिसमें कुछ  लोकप्रिय  नाम  के  टायरों  का  मूल्य  दिया  गया  है  ।  परिदिष्ट  ११,

 अनुबंध  संख्या  २७]

 सरकार
 को

 टायर  बेचने  वालों  के  द्वारा  कुछ  नाम  के  टायरों  की  ज्यादा  कीमत  लेने  की

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।
 उस  प्रकार  के  टायरों  की  कमी  ही  उनके  ऊंचे  मूल्य  के  लियें  उत्तरदायी  है  |

 स्थानीय  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  कमी  वाले  किस्म के  टायरों  का  पर्याप्त  निर्यात
 करनें  की  भ्रनुमति  दे  दी  गयी  है  ।

 चाय  ate

 *
 १७६३.  श्री  हेमराज  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चाय  बोड़  द्वारा  QeUY A AIT में  प्रौढ़  १९५६  में  जून  के  तरन्त  तक  कितनी  बैठकें  की  गयीं  ;

 सरकार  द्वारा  कौन  से  मुख्य  मुख्य  निर्णय  किये  गये  कौर  क्या  सिफारिशें  की  गयी  हैं  ;

 क्या  नीतियों  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  भी  रखी  जायेंगी  ;  कौर

 सरकार  द्वारा  उनमें  से  किन  सिफारिशों  को  स्वी  कार  किया  गया  है  ?

 वस्तु  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )  ६

 से
 लोक-सभा  के  पटल-पर एक  विवरण रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  ११,

 श्रनुबस्ध  संख्या  २८]  |

 औद्योगिक  सहकारी  संस्थाएं

 1१७६४.
 श्री  ब०  स०  मूर्ति  :

 क्या
 वाणिज्य  और

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क

 क्या
 कहकर

 सरकार  ने  प्रौद्योगिक  सहकारी  संस्थायें  बनाने  को  प्रोत्साहन  देने  वाली

 कोई  योजना  वित्तीय  सहायता  के  लिये  प्रस्तुत  की  है  ;

 यदि  तो  उसका  विवरण  क्या  है  ;  श्र

 इस  सम्बन्ध  में  oa  तक  कितनी  स्वीकृत  की  गयी
 ?

 उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )  :
 जी हां

 शर  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  gt  परिशिष्ट  ११

 अनुबंध  संख्या  २९

 रेनियम

 *
 १७९४५.  श्री  रा०  नथानी :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि
 राजस्थान

 के
 भीलवाडा

 जिले
 में  यूरेनियम के

 निक्षेप  पाये

 गये  ग्रोवर

 यदि
 तो  उसे

 निकालने  के  लिये  क्या  कार्यवाही
 की

 गयी
 है  !

 sist  में
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 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कायें  मंत्री  जवाहरलाल  :  )  तथा
 वर्ष PER L—YR  के  दौरान  में  राजस्थान  के  भ  ने  मे ंस  ज  एक

 अ्रयस्क हैं , के ,  के
 कुछ  जखी  रों  पर  काम  किया  गया  कौर  उनमें  से  निकली  हुई  भ्रामक  को  सरकार  ने  खरीद

 लिया  |
 यह  जखीरे  छोटे  थे  जल्द  ही  खतम  हो  गये  ।  इस  इलाके  से  अन्य  जखीरों  के  पाये  जाने

 की  कोई  सुचना  नहीं  मिली  ।

 जूट  मिलों
 क

 करघों  को  मुहर  बंद  करना

 श्री  बंसल  : *
 १७९६.

 ्  श्री  तुषार  चटर्जी
 :

 कया  वाणिज्य
 कौर

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या
 मई

 2EvE
 से  जूट  मिलों

 के  १२३  प्रतिशत करघे  मुहर  बन्द  रहे  ;

 क्या  gd  प्रतिशत करघों  को  €  जनवरी  १९४५६  को  खोला गया  ग्न्य  ५  प्रतिशत को
 २०

 फरवरी
 को

 खोला  गया  कौर  अरब  केवल  ४  प्रतिशत  अ्रनुपयोगी  है  ;

 (7)  क्या  जूट  मिलों  नें  १६  जुलाई  9eug a से  Vd  प्रतिशत  करघों  को  मुहर  बन्द  कर
 दिया है  ;

 क्या  मिलों  ने  १७  सितम्बर  EUR FT से  ५  प्रतिशत  अधिक  करघों  को  बन्द  कर  का

 fara  किया  है  ;  ak

 उत्पाद को  घटाने  की  इस  प्रवृत्ति  के  क्या  कारण है  तथा  क्या  इस  मामलें

 में  सरकार  से  परामर्श लिया  गया  था  ।

 आर  lor
 वस्तु  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )

 :  (77)  ATS  at

 उत्तर  हां  में  है  परन्तु  जनवरी  १९५६ को  प्रतिशत  करघे  खोले  गये
 थे

 तथा
 १२  प्रतिशत  नहीं  ।

 भारतीय
 जूट  मिल  संघ  ने  ७  कर्मों  को  मुहर  बंद  करने  का  निर्णय  जनवरी

 जून  PEXG
 में  जूट  के  माल  के

 उत्पादन
 वृद्धि  के  कारण  किन्तु  नियत  में  उसी

 अनुपात
 में

 वृद्धि  न  होनें

 फलस्वरूप  सामान  जमा  हो  जाने  जूट  के  माल  की  कीमत  घाटे  के  स्तर  तक  गिर  जाने  के

 कारण  किया  ।  सरकार  से  इस  मामलें  में  परामर्श  लिया  गया  था  ।

 खादी  ग्रामोद्योग  नई  दिल्ली

 बाबू  राम  नारायण सिंह  : F289.
 {  थाना

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे कि  खादी  ग्रामोद्योग  नयी  दिल्ली  के  द्वारा

 ह  समय  कुर्सी  इत्यादिमें  कितना  व्यय  किया  गया
 था  ।

 उत्पादन  मंत्री  के  सभा-सचिव  to
 गि०  :

 मेज कुर्सियों  भर  ser  स्थायी  सजावंट

 के  सामान  के  लिये  ५९,१७६  रुपये  व्यय  किय  गये  थे  ।

 मूल  sinh  में
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 गर-सरकारो  उपक्रमों  को  सरकारो  ऋण

 1
 *

 १७६६.  श्री  सिहासन सिंह  :  क्या  वाणिज्य  site  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार  ने  कुछ  गैर-सरकारी उपक्रमों  के  लिये  २३  या  ३  करोड़  रुपये  ऋण  मंजूर

 यदि  तो  ऋण  किन  उपक्रमों  के  लिये  मंजर  किया  गया  है  ;

 ऋण  किस  प्रयोजन  के  लिये  मंजूर  किया  गया  है  कौर  उसकी  शर्तें  क्या  हैं  ;

 क्या  किसी  भ्रमण  उपक्रम  ने  भी  इसी  प्रकार  के  ऋण  के  लिये  भ्रावेदन  किया  था  ;

 यदि  तो  उनके  कया  नाम  हें  उनके  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  ?

 उद्योग  मंत्री  स०  स०
 :  ate  जी  हां

 ।
 सरकार  ने

 प्रोडक्टस  बुलसर  पे  तीन  करोड़  रुपये  का  ऋण  स्वीकृत  किया  है  जब  कि  उद्योग  वित्त

 निगम  ने  फर्टिलाइजर्स  एंड  केमिकल्स  त्रावणकोर  लिमिटेड  अ्रलावाये ”  के  लिये

 २०६  करोड़  रुपये  का  ऋण  मंजूर  किया  है  ।

 )  दोनों  मामलों  में  उक्त  फर्मों
 को

 अपने  विस्तार  कार्यक्रम  को  पूरा  करने  के  लिये  यह  ऋण
 दिया  गया  है  |

 ऋण  समझौते  की  मुख्य  शर्तों  सम्बन्धी  एक  विवरण  सभा-पटल  पर
 रखा  जाता  t

 परिशिष्ट  ११,  अनुबंध  संख्या  ३०]

 जी  नहीं

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 डाक्टरी  थर्मामीटर

 *  १८००.  श्री०  स०  do  राम स्वामी
 :  कया  वाणिज्य

 कौर
 उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 डाक्टरी  थर्मामीटरों  के  निर्माण  के  लिये  स्वदेशी  उद्योग  की  क्षमता  कितनी  हैं  ;

 जनवरी  से  जून  १९४५६  तक  का  आयात  कोटा  कितना  था  ;  कौर

 क्या  स्वदेशी  निर्माण  की  दृष्टि  से  यह  कोटा  प्रदीप  है
 ?

 वस्तु  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )  :  प्रतिमास १,२५०  दरजन  |

 (@)  प्रतिष्ठापित  के  लिये  जनवरी  से  जुलाई  तक  Y ag  करनें  का  कोटा

 न्य  as | }  के  लिये  १००  प्रतिशत  कौर  सुलभ  मुद्रा  वाले  देशों  के  लिये  १००  प्रतिशत कर

 गया  है  |

 स्वदेशी  उत्पादन  को  दृष्टि  में  रख  कर  कोटे  को  घटा  कर  ८०  प्रतिशत  मृदु
 कर

 दिया

 गया  है  |

 संयुक्त  राष्ट्  में  बाहरी  मंगोलिया की  प्रविष्टि

 * eno.  श्री
 ato  चं०  फार्मा

 :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  भारत
 सरकार ने  ब  मंग  को  यह  श्राइवासन  दिया  है  कि  भारत  आगामी  वर्ष  संयुक्त  राष्ट्र

 संघ  में  उसकी  प्रविष्टि  के  बारे  में  दावे  का  समर्थन  करेगा  |

 मूल  म्रंग्रेजी  में
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 शिक-कॉर्प
 मंत्री

 के
 सभा-सचिव

 सादत
 चली  खां )  :  संयुक्त  राष्ट्र

 संघ  में  नये
 सदस्यों

 की  प्रविष्टि  कैप्टन  पर  भारत  सरकार  की  नीति  सर्व  विदित  है  ।  महासभा के  पिछले  सत्र  में  १६

 नयें  सदस्यों
 की

 प्रविष्टि  का  स्वागत  करते  हुए  भारत  सरकार  ने  यह  शु १  व्यक्त  की  थी  कि  जापान

 तथा  बाहरी  मंगोलिया  उस  संघ  के  शीघ्र  ही  सदस्य  बना  लिये  जायेंगे  ।

 सि था नोल  संयंत्र

 1*  १८०२.  श्री  विभूति  मिश्र
 :

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जून  १९४६  में  दो  रूसवासियों का  एक  दल  देश  के  मिलानो

 संयंत्र  द्वारा  उत्पादन  करने  के  सम्बन्ध  में  सलाह  देने  के  लिये  ae  था  ;

 यदि  तो  उनकी  विशेषज्ञ  सलाह  कहां  तक  सफल  रही  ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सती दा
 st  att

 रूसी  विशेषज्ञों  ने  यह  किया  कि  ear  में  उपलब्ध  संयंत्र  लगभग  अ्रच्छी  भ्र वस् था

 में  हें  तथा  मरम्मत के  पश्चात  उसे  समुद्री  मे ंमिथानोल कौर  अमोनिया  ने  निर्माण  के  लिये  प्रतिष्ठापित

 किया  जा  सकता  हैं  ।  उनका  प्रतिवेदन  विचाराधीन  है  ।

 लोक  लेखा  समिति  का  सोलहवां  प्रतिवेदन

 1*₹१८०३.  श्री  झूलन  सिंह
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उनका  ध्यान  लोक  लेखा  समिति
 के  सोलहवें  प्रतिवेदन  अंक  १  की  प्रारम्भिक

 कंडिका की  are  श्राकर्षित किया गया किया  गया  हैं  जिसमें  समिति  को  जानकारी  देने  की  प्रार्थना  के  सम्बन्ध

 में  अत्याधिक  विलम्ब  के  विरुद्ध  शिकायत  की  गयी  है  ;  कौर

 यदि  तो  शिकायत  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  किया  गया  है
 ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादल  चली  खां  )  :
 जी  हां  ।

 मंत्रालयों झर  विभागों  को  जारी  किये  गये  भ्रनुदेशों  की  एक  प्रतिलिपि  सभा-पटल  पर
 रखी  गयी  है  ।  परिशिष्ट  ११,  भ्रनुबन्ध  संख्या  ३१]

 पटेल  नगर  के  मकान

 1*  १८०४.  श्री  टेक
 चन्द

 :
 पुनर्वास  मंत्री

 ५
 सितम्बर  ReVY  को  पूछे  गये  तारांकित

 संख्या  ७७८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दक्षिण  पूर्वी  ate  पश्चिमी  पटेल  नगर  नयी  दिल्ली  के  तीन  कमरें

 वाले  मकानों
 के

 मालिकों
 को  १,१९२  रुपय

 किये  गये  ७,०००  शौर  अन्तिम  मूल्य  ५,८०८

 रुपयों का  ५  सितम्बर  १९५५  के  पूर्व  वापस  कर  दिये  गये  जब  कि  जैसा  कि  ४५  सितम्बर

 PEERY  को  कहा  गया  था  वास्तविक  मूल्य  का  अन्तिम  रूप  से  निश्चय  नहीं  था  |

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  प्रत्येक मकान  के  मालिक को  जिसे  २३  अप्रैल  PERS  के  पहिले  मकान  दिया  गया

 था  उसे  मकान  का  वास्तविक  मूल्य  देना  होगा  भ्रमणा  उसे  अन्य  मकान  मालिकों  के  दिये  गये
 मकानों

 पर  किये  गये  खर्चे  का  भी  एक  भ्रंश  देना  होगा  ;

 यदि  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 मूल  wait  में
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 पुनर्वास  उपमंत्री  ज०  कं ०  भोंसले  )  :  पूर्वी  पटेलनगर  के  तीन  कमरें  वाले
 मकानों

 के
 सम्बन्ध

 में  2,2rE  रुपये  अर्थात  मूल  जमा  ७,०००  रुपये  और  वास्तविक  लागत  ५,८७१

 रुपये  का  अन्तर  लौटा  दिया  गया  था  ।

 मूल  जमा  मांगते  समय  लागत  ७,०००  रुपये  लगायी  गयी  थी  ।  तत्पश्चात  वास्तविक

 मूल्य कम  ।

 जी  प्रत्येक  मकान  मालिक  को  एक  विशेष  संख्या  में  बनाये  गये  तथा  एक  ही  ठेके  के

 अन्दर
 कौर  एक  प्रकार  के  मकानों  के  लिये  उनका  वास्तविक  मूल्य  देना  होता  है  |

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 इस्पात  सरकारी  निधि

 *
 १८०४५.  श्री स०  चे  सामन्त  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 इस्पात  सरकारी  निधि  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया  जाता  है  ;

 क्या  विस्तार  ara  के  लिये  प्रमुख  देशीय  उत्पादकों  को
 भी

 कोई  रकम  दी  जाती  हैं
 कौर

 यदि
 तो  RELY UG  में  उत्पादकों

 को
 कितनी

 रकम
 दी  गयी है

 ?

 1  भारी  उद्योग  मंत्री  म०  स०  शाह )
 :

 सरकारी  निधि  इन  कामों  के  लिये
 उपयोग  की  जाती  है

 (१)  विदेश से  मंगवाये  गये  कच्चे  लोहे  कौर  इस्पात  के  लिये  वित्तीय  सहायता

 (२)  पु्नवेल्लनों की  संविहित  विक्रय  दामों  पर  बेचने  के  समर्थ  बनाने  के  लिये  सं विहित
 य

 दाम  से  अधिक  उनके  प्रतिदारण  मूल्य  के  झ्राधिक्य  की

 (३)  लोहे  प्रौढ़  इस्पात  के  भाड़े  को  सम  बनाना  ताकि  उसे  सभी  रेल
 पथ  सीमाओं  पर

 दामों पर  बेचा  जा

 (¥)  मुख्य  उत्पादकों  को  उनकी  स्वीकृत  विस्तार  योजनाओं  के  लिये  देय  afer

 धन

 (x)  लोहा  कौर  इस्पात  नियन्त्रण  संगठन के  मूल्य  त  1  लेखा  विभाग  परिव्यय

 पूरा  करना

 जी  हां  ।

 ऋण  रूप  में  ६,१६,८ ३,४८०  रुपये  पेशगी  दिये  गये
 ।

 बिहार  में  उद्योग

 1*१८०६.  श्री  श्रीनारायण  दास
 :

 क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 करेंगे कि  :

 क्या  बिहार  राज्य  सरकार
 की

 सिफारिश  पर  उत्तर  बिहार  में  कुछ  बड़े  तथा  छोटे  निर्माण

 कारी  उद्योग  प्रारम्भ  करने  के  प्रदान  पर  विचार  किया  गया  है  प्रौढ़  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  किया

 जा  चुका  है  ;
 र  किया  गया

 था
 उनका

 स्वरूप  क्या
 ए

 at  अंग्रेजी  में



 १७७६  लिखित  उत्तर  ५  १९४५६

 नभि  योजना  के  प्रारुप  में
 उद्योग

 मंत्री
 म०

 wo  दाह )
 :  तथा

 बिहार  राज्य  सरकार  नें ot
 बड़े  ७५  के

 ”
 af  उत्तर  बिहार  में  एक  सीमेन्ट  का

 कारखाना  कौर  कताई
 का

 एक  सहकारी  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये  एक  सामान्य  प्रस्ताव  रखा
 था

 ।  योजना
 आयोग

 में
 उद्योगों

 के
 लिये  कार्यवहनगूट  की  एक  बैठक में  इन  प्रस्तावों पर  विचार

 किया
 गया  सीमेन्ट  के  कारखाने  के  लिये  राज्य  योजना  में  कोई  उपबन्ध  नहीं  किया  गया  है  कौर  उत्तर

 बिहार  में  कारखाने  के  लिये  उपयुक्त  स्थान  मिलने  पर  स्थिति  पुनरीक्षित  की  जायगी  ।  कताई  के  एक

 सहकारी  कारखाने
 की

 स्थापना  के  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  प्रस्ताव  प्राप्त  था  श्र  वह  अखिल  भारतीय

 हथकरघा  ate  के  विचाराधीन  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  ग्राम  तथा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  ११ *  ४०  करोड

 रुपये  के  अस्थायी  बटवारे  के  भीतर  कई  योजनाएं  प्रस्तुत  की  थी  परन्तु  योजनायें  कहां  कार्यान्वित  की
 उन

 ”

 के  सम्बन्ध  में  विशिष्ट  रूप  से  कुछ  भी  नहीं  बताया है  ।  अखिल  भारतीय

 हथकरघा  तथा  दस्तकारी  बोर्ड  की  सिफारिशों  को  विचाराधीन  रखते  हुए  राज्य  सरकार  द्वारा

 seq  की  राशि  पुनरावृति की  जा  रही  है  ।

 चाय  निर्यात  भ्रनुज्ञप्तियां

 ~
 wg  रप

 श्री  का
 ०

 प्र०  त्रिपाठी :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या
 चाय

 उद्योग  के  किसी  खंड  ने  सरकार  से
 १९५५-५६

 विशेष  निर्यात  भ्रनुज्नप्ति की
 मान्यता की  ३१  १९६५६  तक  प्रवर्ध  बढ़ाने  के  लिये  कहा  है  ;

 क्या  केवल  ३०  १९४५६  तक  मान्यता  की
 प्रविधि  बढ़ाने  की  च्  दी  गयी  थी  ;

 यदि  तो  किस  के  अनुरोध  पर  ऐसा  किया  गया  था  ;  कौर

 क्या  प्रविधि  में  इस  कमी  से  उद्योग
 को  २०  से  ३०  लाख  रुपये  तक  की  हानि  हुई  है

 ?

 उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री  :  तथा
 जी  हां  ।

 सरकार  ने  सभी  तत्सम्बन्धी  तथ्यों  की  जांच  करने
 के  बाद  यह  निर्णय  किया

 था  कि
 विशेष  निर्यात  श्रनुज्ञप्तियों की  अवधि  केवल  ३०  १९४५६  तक  बढ़ानी  चाहिये  ।

 जाँ  नहीं

 इस्पात  प्राविधियों  का  प्रशिक्षण

 1*१८०८.  श्री  कृष्णा चाय  जोशी  :  कया  लोहा  कौर  इस्पात
 मंत्री  २६,  १९५६  को

 थ  गये  अतारांकित प्रदान  संख्या  १४९६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 कि

 देश

 में  वर्तमान  प्रशिक्षण  सुविधाओं at  गवेषणा तथा  परिवहन  करने  कौर  उचित  प्रकार

 गण  के  प्रशिक्षण  का  संगठन  करने  के  सम्बन्ध  में  सिफारिशें  करने  के  लिये  जिस  प्राविधिक  समिति

 को  नियुक्त  किया  गया  था  उसकी  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  लिये  कया  कार्यवाहियां की  गयी  हैं  ?

 वित्त  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री
 :  जैसा  कि  समिति  द्वारा

 सिफारिश  की  गयी  थी  कि  उन  पांच  कालिजों  जहां  धातु  विज्ञान  की  दिक्षा  दी  जाती
 अपने

 श्रदिक्षार्थियों  के  लिये  विशेष  धातु  विज्ञान  सम्बन्धी  पाठकों  के  सम्बन्ध  में  प्रबन्ध किये  गये  हैं  ।

 श्रम  मंत्रालय  द्वारा  चलायें  जाने  वाले  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  अगले  तीन  वर्षों  में  कुल  मिला कर

 लगभग  १०,०००  शिल्पी  शिक्षार्थियों  को  १८  महीनें  का  बुनियादी  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  प्रबन्ध  किये

 अंग्रेजी  में



 ५  PEUG  लिखित  उत्तर  Rigietg

 गये  हैं  ।  बुनियादी  प्रशिक्षण  समाप्त  करने  के  बाद  १९४५७,
 —

 eUE
 में

 काम  पर

 हारिक  प्रशिक्षण  सुविधाघरों  के  सम्बन्ध  में  देश  में  इस्पात  तथा  अन्य  इंजीनियरी

 सम्बन्धी  कर्मशालाओं  के  साथ  बातचीत  की  जा  रही  है  ।

 अनुभवी  प्रवीण  श्रमिकों  की  पर्याप्त  संख्या  भी  ली  जायेगी  |
 सरकारी  युद्ध  सामग्री  कारखानों  wea  परियोजनाओं  जहां  कहीं  आधिक्य

 दामोदर  घाटी  निगम

 *
 १८०६.  डा०  राम  सुभग  fag

 :
 क्या  सिचाई  ale  विद्युत  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दामोदर  घाटी  निगम  परियोजनाओं  की  कार्य  श्रावश्यकताओओं  सम्बन्धी  कोई

 निर्धारण  कार्य  किया  गया  है  ;  wit

 यदि  तो  उसके  परिणाम  क्या  हें
 ?

 सिंचाई  ate  विद्युत  उपमंत्री  हाथी  )

 सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  हे  जिसमें  भ्रपेक्षित  जानकारी  दी  गयी  है  ।

 परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या  ३२]

 भारत-बर्मा  व्यापार  करार

 सरदार  इकबाल  सिह T¥
 e520

 सरदार  प्र कर पु
 :

 क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  २४

 ४१६

 को

 पूछे  गये  तारांकित  प्रगत  संख्या

 YOR

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  REX?  के  भारत-बर्मा  व्यापार  करार  के  नवीकरण  के  सम्बन्ध में  हाल  ही
 में

 कोई  समझौता  प्रारम्भ की  गयी  हें  ;

 यदि  तो  उसके  परिणाम  क्या  ?

 व्यापार  मंत्री  sit  a

 समझौता  वार्ता  wat  हो  रही  हैं
 ।

 सिंदरी  उर्वरक  कारखाना

 1*१८११.  श्री  वोडका :  कया  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)
 क्या  सुन्दरी  उवंरक  कारखाने  में  दैनिक  दर  पर  कार्य  करने  वाले  श्रमिकों  की  न्यूनतम

 मंजूरी  १  सितम्बर  ,  १९५४  से  भूतलक्षी  प्रभाव  से  बढ़ा
 दी

 गयी  है  ;

 यदि  तो  इससे  कारखाने  के  कितने  कर्मचारियों  को  लाभ  होगा  ;
 कौर

 इस
 वृद्धि  का  भ्रमण  ब्योरा  क्या  है  ? re

 मल  wast  में



 Lys  लिखित  उत्तर  ५  a G3

 उत्पादन  मंत्रीं  हि ०  च०  :  जी  हां  ;

 लगभग  ००  ।

 सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  परिशिष्ट  ११,  संख्या

 भूमिहीन  खेतिहर  मीटर

 1*₹८१२.  श्री  विभूति  मिश्र
 :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भूमिहीन  खेतिहर  मजदूरों
 को

 बसाने
 के  लिये  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना

 के  प्रस्तुत  कोई  नयी  योजना  तैयार  की  हैं  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया  है
 ?

 उपमंत्री  इया०  ao
 of  afi

 भूमिहीन  खेतिहर  मज़दूरों  को  बसाने  के  विषय
 पर  ReUY  खाद्य  और

 कृषि  मंत्रालय  ने  राज्य
 सरकारों  से  लिखापढ़ी

 की  थी
 उनसे  इस  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  योजनायें

 पर  कार्य  प्रारम्भ  करने  के  लिये  कहा  था  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  इस  प्रकार  की  योजनाश्रों  के

 लिये  केन्द्र  से  वित्तीय  सहायता  भी  प्राप्त  हो  सकेगी
 ।

 द्वितीय  योजना  में  राज्यों  द्वारा  ५.०५  करोड़

 रुपये  कौर  केन्द्र  द्वारा  ०.  ४९  करोड़  कुल  ५४
 करोड़  रुपये

 का
 उपबन्ध  किया  गया  है

 ।

 जना के  घिन  भूमिहीन  श्रमिकों
 को

 बसाने  के  लिये  चौदह  राज्य
 सरकारों  की  योजनायें  इन्हें

 खाद्य  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  विवादित  किया  जायेगा  ।

 HAST  के  भारतीय  आप्रवासी

 डा०  रास  सुलग  सिह
 1*१८१३

 {  श्री  वोडयार

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  कैनेडा  सरकार  भारत  से  भ्रमित

 वासियों  को  भ्र नुम ति  देने  के  उनके  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कोई  सूचना  मिली  है
 ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  श्रली  :  जी  नही ं।

 दिल्ली में  शरणार्थी  बस्तियां

 1*१८१४.  श्री  दी  चे  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  १८  और  १९
 PeUS  को  शनिवार  शौर  रविवार  के

 दिन  दिल्ली के कई
 के  कई

 भागों  में  मुसलाधार  वर्षा  के  कारण  मालवीय  कालकाजी  रोक  कोटला  की  शरणार्थी

 बस्तियों  को  हानि  हुई  है  ;

 यदि  तो  क्या  हानि  का  प्राक्कलन  मालूम  किया  गया  है  ;

 किस  प्रकार  की  सहायता  की  गयी  है  ;

 wa  तक  कितनी  सहायता  की  गयी  है
 ?

 उपमंत्री  ज०  Fo  :  जी नहीं ।

 से  cea  उत्पन्न नही  होता  है  ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 वैज्ञानिकों  का  मण्डल

 1१३३०.  श्री राम  कृष्ण  :  क्या  योजना  उमी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 राष्ट्रीय  प्रयोगशालाश्रों  विश्वविद्यालयों  में  श्र  ora  संस्थापकों  में  गवेषणा  के

 कार्यक्रमों  में  समन्वय  के  सम्बन्ध  में  योजना  प्रयोग
 की

 सहायता  करने  के  लिये  वैज्ञानिकों  का
 जो

 मण्डल
 नियुक्त  किया  गया  था  क्या  उसने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  विशेषतायें  क्या  हैं
 ?

 उपमंत्री  इया०  नं०  :  जी  नही ं।  प्रभा  वैज्ञानिकों के  मण्डल  की

 बैठक  नहीं  हुई  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 निर्यात  संवर्धन  परिषदें

 1१३३१.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि
 द

 हरा  स्थापित  सिवर

 संविधान

 पियों  में  हे  माता

 ने  कॉ  में

 झप  रता

 तनी

 अरति की  है

 { frator  कौर  संभरण  तथा  उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री  स्वर्ण  fag) :

 निर्यात  संवर्धन  परिषदों  द्वारा  wa  तक  निम्न  कार्य  किया  गया  है

 सती  कपडा  निर्यात  data  परिषद

 (१)  वैस्ट
 ब्य नाथ

 अफगानिस्तान  शर  फारस  की  खाड़ी  की  मंडियों  में  विपणि,गवेषणा का
 काय  किया

 (2)  इन्डोनेशिया  कौर  लंका  को  एक  व्यापार-प्रतिनिधि मण्डल

 (  ३)  बर्मा  लागोस  प्रौढ़  मोम्बासा  में  कार्यालय  खोले

 (४)  दिल्ली  की  भारतीय  औद्योगिक  प्रदर्शनी  में  तथा  कौर

 लीपा जिंग  में  हुई  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रदर्शनियों  में  भाग  लिया

 (4)  भारतीय  राज दूतावासों में  संगीत  प्रदशन-कोष्ठों  में  भारतीय  वस्त्रों  का  प्रदान  किया  ;

 ६)  दो  विवरणिकायें  प्रकाशित  कर  रही  हैं--एक  भारतीय  नियंताओं ak  नियंत्रकों  के

 लिये  कौर  एक  विदेशी  श्रायातकों  की  जानकारी  के  लिये  ;

 0)  भारतीय  नियंत्रकों  श्र  विदेशों  ग्राहकों  के  बीच  एक  सौ  से  अधिक  वाणिज्यिक  विवादों

 की  जांच  की  शर  निबटारा  किया  ;

 ८)  भारत  में  विदेशी  कपड़े  के  नमूनों  को  प्रदर्शित  किया  ताकि  भारतीय  मिलों
 शर

 निर्तातकों

 क
 ध्यान  इस  बात

 की
 दौर  आकर्षित  किया  जा  सके  कि  विदेश  में  किस  प्रकार  के  कपड़े  को  श्रीमान  दिया

 जाता

 (a)  भारतीय  कपड़े  के  सम्बन्ध  में  एक  हस्त-पुस्तक  तैयार
 की

 कौर
 उसे  विदेशी  शझ्रायातकों

 म  बाटा  ॥

 मूल  wait  में

 L.  5./56
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 (१०)  विदेशी  खरीदारों  को  सूती  कपड़े से  सम्बन्धित नौ  भरण  पूर्व  निरीक्षण  योजना से

 सूचित  करने  के  लिये  कायंवाहियां की  ;

 (११)  मिलों  कौर  निर्यातकों  के  बीच  उपयोग  के  लिये  एक  प्रमाण  संविदा  उद्धिकसित  की  ।

 तथा  रेयन  कपड़ा  निर्यात  संवर्धन

 (१)

 काबुल कौर  सिंगापुर  से  विपक्षी-प्रतिवेदन  प्राप्त  किय  भ्र  उन्हें  भारत  में
 औद्योगिक  व्यवसायों  को  परिचित

 (२)  उद्योग  से  सम्बन्धित  विभिन्न  सांख्यिकीय  तथा  अन्य  सामग्री  एकत्रित की  जा  रही  है

 श्र  विदेशों  में  वाणिज्य-मंडलों  ate  श्रायातकों  को  प्रसारित  की  जा  रही  है  ;

 (३)  रेशमी  तथा  tala  कपड़े  के  विदेशों  में  लोकप्रिय  नमूने  एकत्रित  किये  गये  ate  भारत
 में

 उद्योग  को  बांटे

 (४)  भारतीय  तथा  नक़ली  रेशम  के  वस्त्रों
 के  नमूनों  को  भावी  विदेशी  श्रायातकों  में

 बांटा

 (4)  विदेशी  झ्रायातकों  की  शिकायतों  की  जांच  करने  कौर  निबटारा  करने  के  लिये एक
 स्थायी

 समिति  नियुक्त

 ६)  एक  विवरणिका  प्रकाशित  की  जा  रही  है  जिसमें  रेशमी  तथा  रेयोन  कपड़े  के  भारतीय

 निर्माताओं  भ्र ौर  निर्यातकों  के  हित  की  जानकारी  दी  जाती  हे  ;  कौर

 (७)  sare  ae  लागोस  की  भ्रारतीय  प्राणियों  में  अपने  रेशमी  तथा  रेयान  माल  का

 प्रदान  किया  ।-

 प्लास्टिक  निर्यात  संवर्धन

 (१)  पूर्वी  बंगकाक  कौर

 afer  से  विपक्षी  प्रतिवेदन  प्राप्त  किये  प्रौढ़  बांटे  ;

 (2)  बेंगलोर में  हाल  ही  में  हुए  एशिया  तथा  सु दुर पूर्व  के  लिये  श्रमिक  आयोग  के  सत्र  में

 विदेशी  प्रतिनिधि  कों  को  प्लास्टिक  की  भारतीय  वस्तुओं  के  नमने  द्वारा  प्रचार  किया  ।

 (३)  निर्यात  सम्बन्धी  मामलों  के  शरारे  व्यापार  तथा  उद्योग  की  सूचना  के  लिये  बुलेटिन

 प्रकाशित कर  रही  है  |

 इंजीनियरिंग  निर्यात  वृद्धि

 (2)  बर्मा  में  मंडियों  को  खोजने  के  लिये  एक  प्रतिनिधि  मंडल  बर्मा

 २)  विदेशी  टेंडरों  इरादी  के  बारे  में  निरन्तर  जानकारी प्राप्त  कर  रही  है  कौर
 उद्योग

 के

 सदस्यों  में  परिचालित कर  रही

 (3)  मिस्त्र  ware  ate  ब्रिटिश  पूर्वी  अफ़रीका  में
 स्वप्न  नियुक्त  किये  हैं  ।  इन  दों में

 ्

 निर्धारण  करने  के  लिये  बाजारों  का  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा

 कौर

 उत्पादों  को  मांग  का

 (४)  ब्रिटिश पूर्वी  अफ़रीका  मलाया  कौर
 इंडोनेशिया

 की  उपयुक्त  पत्रिकांग्रों  ate  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन  देने
 के  लिये  कार्यवाही  की  हैं  ।
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 काज  तथा  काली  नीचे  निर्यात  संवर्धन

 (१)  निर्यात  की  वस्तुओं  को  विभिन्न  विदेशी  मंडियों  में  भेजने  के  प्रयोजन  से  विदेशों  में  ऐसी

 मंडियों  की  खोज  सम्बन्धी  संभावनाओं  का  विदेश  स्थित  सरकारी  व्यापार  प्रतिनिधियों  के  सहयोग
 से  पता  लगाने  के  प्रयत्न  किये  हैं  ;

 (२)  लिप  जिंग  अन्तर्राष्ट्रीय  मेला  तथा  करा कौर  लागोस  में  भारतीय  व्यापार  प्रदर्शनी

 में  काजू  wie  काली  fed  का  प्रदर्शन  किया  ।  जगरेब  प्रौढ़  प्राइवेट में  प्रदर्शनियों  में भी  भाग

 ले  रही  है  ;

 (3)  लंदन  कौर  ब्रसेल्स  में  भारत  सरकार  के  व्यापार

 निधियों  द्वारा  मुफ्त  बांटे  जानें  के  लिये  नमूने

 ४)
 उद्योग

 के
 सदस्यों

 में  विदेशों  में  बाजा  स्थिति  सम्बन्धी  सामायिक
 प्रतिवेदन  परिचालित

 किये जा  रहे  हैं  ;

 (५)  निर्यात
 की

 जानें  वालीं  काली  मिर्चों  को  भरने  के  लिये  के  बोरों
 के  प्रयोग

 किये
 जाने  को  प्रोत्साहन  दे  रही  हैं  ताकि

 मिर्चो ंके  वापस  में  जुड़कर  बड़ी  बड़ी  डालियां  बनने  की

 सम्भावना  हो  जाये  ;

 (६)  काजू  के  भारतीय  निर्यात  किताबों  के  बीच  विदेशी  arara  किताबों  की  शिकायतों  का

 फैसला  करने  का  प्रयत्न  किया

 ७  निम्न  देशों  में  काजू  कौर  काली  मिर्च  के  लिये  नयी  मंडियों  को  ढुंढने  के  लिये  काजू  ate

 कली  मिर्चे  व्यापार  सम्बन्धी  लोगों  का  एक  शिष्ट  मंडल  भेजा

 पूर्वी  ate  पश्चिमी  जमाने

 तुर्की

 (7)  हॉलैंड

 स्विटजरलैंड

 यगोस्लेंविया

 चैकोसिलोवाकिया

 ()  फ़ांस

 ak

 श्रास्ट्रिया

 क  निर्यात  संवर्धन

 (१)  लिपजिग  में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेला  तथा  लागोस  ौर  ८. ८...  में  भारतीय  प्रदर्शनी  में

 नमूनों का  प्रदर्शन  किया  ।
 जगेरब  कौर  फ्रेंकफर्ट

 में  प्रदर्शनी  में  भी  भाग  ले  रहें

 (२)  विदेशों  में  हमारे  भारतीय  राज दूतावासों
 में

 बने  प्रदर्शन  कक्षों  में  रखे  जाने  कौर
 पहली

 ् ५ १५

 वस्तुभ्रे लल  स्थानापन्न  करने  के  लिए
 निरन्तर  नमूने  भेजे  जा  रहें

 ३)  पश्चिमी  पूर्वी  radar a  बदन  को  एक  बीड़ी  तम्बाकू

 शिष्ट  मंडल  भेजा  ।
 थोड़ी  मात्रा  के  लिये  जांच  क्र यादेश  प्राप्त  हुए  थे  तथा  माल  भेज  दिया  गया

 ह  ।

 भावी  श्रायातकर्तोश्रों ने  जिस  तम्बाकू  के  क्रयादेश  दिये  उसका  नमूना  भेज  दिया  गया  है  ;

 (४)  चीन  के  क्र यादेश को  पूरा
 करने

 में  सहायता  देने  की  बन्दरगाहों तक

 तम्बाकू  पहुंचाने  के  लिये  प्राथमिकता  के  sare  पर  रेल-परिवहन  की  व्यवस्था
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 (५)  उच्च  श्रेणी  के  तम्बाक  के  मंडियों  का  पता  लगाने  की  दृष्टि  से  चैकोसिलोवाकिया

 रूस  के  नमूने  भेजे  ;  प्रौढ़

 (६)  तम्बाकू को  सुखाने  के  लिये  कोयला  का  कोटा  प्राप्त  करने  में  सहायता  की ।

 विकास  आयुक्तों  का  सम्मेलन

 1१३३२.  श्री  राम  कृष्ण  :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 a  क्या  केन्द्रीय  सरकार
 ने

 विकास  आयुक्तों  के  सम्मेलन  की  सिफारिशों  पर  विचार  कर
 लिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  परिणाम  क्या  रहे
 ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  नं०  :  उत्तर  स्वीकारात्मक है  ।

 वें  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  ।

 बन्दों  में  भारतीय

 1१३३३.  श्री  राम  कृष्ण  कसा  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 विदेशों  में  देशवार  कितने  भारतीय  भ्र प्रवास  विधियों  के  भ्रन्तर्गत  रोके  जा  रहे
 q

 इसके  क्या  कारण  हूं
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :
 तथा  पूछी

 गयी  जानकारी उपलब्ध  नहीं  है  ।  संसार के  सारे  देशों से  यह  जानक  करन बहुत  समय

 कौर  परिश्रम  की  झ्रावइ्यकता होगी  ।  बहुत  से  देशों  में  भारत  के  प्रतिनिधि  नहीं  थि
 ।  प्राप्य  जानकारी

 के  अनसार  आप्रवास  विधियों  के  अन्तर्गत  रोके  जानें  वाले  भारतीय  लोगों  की  संख्या  प्रतीक  नहीं  है  ।

 यदि  माननीय  सदस्य  किसी  एक  या  शरीक  देशों-विशेषों  के  नाम  तो  उन  देशों  से  पूछताछ की
 जायेगी  ।

 नये  कारखाने  कौर  मिलें

 1१३३४.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा
 करेंगे

 PERUHN  में  कौन  कौन  नये  कारखाने  कौर  मिलें  स्थापित  हुई  ।

 उन  कारखानों  शर  मिलों  के  नाम  जिनके  लिये  सरकार  ने  लाईसेंस  दे  दिये  हें  परन्तु

 कारखाने  कौर  मिलें  जो  श्रभी  तक  स्थापित  नहीं  हुई  हैं  ;  कौर

 ।  ,
 विलम्ब  होने  के  बया  कारण  है  तथा  लाईसैंस  वासियों  के  विद्  कया  कार्यवाही  करने

 का

 pare  उद्योग  मंत्री  lo
 स०

 :
 से

 क्यों  कि  पूछी  गयी  जानकारी

 मंत्रालय  में  नहीं  रखी  इसलिये  उसका  बताना  सम्भव  नहीं  फिर  यदि
 माननीय  सदस्य

 विशिष्ट  उद्योग  या  उद्योगों  के  बारे  में  जानकारी  तो  वह
 दे  दी  जायेगी

 ।
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 1१३३४.  श्री  भीखा भाई  :  क्या  उत्पादन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या
 यह  ः

 सच  है  fe
 भ्रमर  चरखा  दिक्षा  का  प्रशिक्षण  लेने  के  लिये  न्यूनतम  area

 मैट्रिक  रखी  गयी  है

 a
 यदि  el,  तो  क्या  सरकार  का  विचार  etd  farett-aTea1  में  छूट  देने  का  है  :

 क्या  सरकार
 को

 अभ्यावेदन  प्राप्त  है
 ?

 मंत्री  क०  च०
 :  हां  केवल

 नयें  लिये  जाने  वालें
 लोगो ंके  लिए  ।  जिन  अनुभवी  खादी  कार्यकर्ताओं  को  मान्यता  प्राप्त  संस्थाओं  ने  भेजा  हो  उन  पर

 ऐसी  कोई  शर्ते  नहीं  लगायी  जाती  ।

 उपरोक्त  के  उत्तर  में  जो  कहा  गया  उससे  af  कौर  कोई  छट  देने का
 विचार नहीं  है  ।

 श्रीमान  ।

 अनुमोदित  ठेकेदार

 1१३३६.
 श्री  कृष्णाचार्य  जोशी :  क्या  आवास  wale  सम्भरण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 अप्रैल से  PEXS  के  काल  में  कितने  कुटीर  उद्योगों  शर  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों
 के  साथ  अनुमोदित  ठेकेदारों  के  रूप  में  रजिस्टर  हुए  हैं  ;  रोक

 अनुमोदित  ठेकेदारों  के  रूप  में  सूची  में  कुल  कितनी  औद्योगिक  सहकारी  समितियां

 कौर  संभरण  तथा  वाणिज्य  कौर  उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री  स्वरण
 :

 gs |

 22  |

 अ्रखिल  भारतीय  दस्तकारी  ats

 1१३३७.  श्री  कृष्णाचार्य मोदी  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  उन  प्रारम्भिक  केन्द्रों  की
 सफलता यें

 बताने  की  कृपा  करेंगे  जो  भ्रमित  भारतीय  दस्तकारी  ats  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  प्रथम  तीन

 मासों  में  स्थापित किये  थे

 उत्पादन  मंत्री  क०  :  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता हे

 परिशिष्ट  22,  waar  संख्या  ३४]

 खिल  भारतीय  दस्तकारी  ate

 1१३३८.  श्री  कृष्णाचार्य जोशी जोशी  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)

 PEXY—UE  में  afer  भारतीय  दस्तकारी  बोर्ड  ने  कौन-कौन  सी  पुस्तकें  प्रकाशित

 हें  ;  प्रौढ़

 इस  काम  के  लिये  कुल  कितना  धन  व्यय

 ह  ०  ह दि मूल  म्रंग्रेजी
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 उत्पादन  मंत्री
 च०  :  PEUK—NE  में  श्रखिल  भारतीय  दस्तकारी  ats ने  निम्न  पुस्तकें  प्र  क  :

 (१)  afaa  भारतीय  दस्तकारी  as  वार्षिक  प्रतिवेदन  "Y Qa
 नवम्बर  NY)  |

 (२)  दस्तकारी-उत्पाद  विपणन  संबंधी  प्रतिवेदन ।

 (३)  दस्त कारियों  की  कहानी  कौर  ।

 (४)  भारत  की  दस्तकारियां  )  ।

 (५)  भारत  में  धातु  के  काम  ।

 (६)  हाथीदांत  तथा  कलड़ी  पर  खुदाई  का  )  |

 इन  पुस्तकों  पर  ७३,६३५  रु०  व्यय  हुए  है ं।

 *युनोवाल्टाइनਂ  रेशम  के  कोड़ों  के  केन्द्र

 1१३३८.  श्री हेम  राज  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  रेशम  बोड़  ने  कहां  कहां  रेशम  के  कीड़ों  के
 केन्द्रों

 के  मुलबीज  स्टेशन  खोलने  की  सिफारिश  की  है  ;

 इस  के  लिये  अन्तिम  रूप  में  कौन  सा  स्थान  चुना  गया

 उत्पादन  मंत्री  (  श्री
 क०  च०  अर  केन्द्रीय  नसल  बीज  स्टेशन  के

 लिये  उपयुक्त  स्थान
 चुनने  के  केन्द्रीय  रेशम  बोझ  के  विचाराधीन है

 पंजाब  की  द्वितीय  daavta  योजना

 ह  Jat
 दो०  1५  फार्मा

 TRR¥o
 सरदार  इकबाल  सिह  :

 कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब
 सरकार

 ने  योजना  आयोग को  जो  योजना  प्रस्तुत  की  थी  उसमें उसने  कितने

 का  प्राक्कलन किया  था  ;

 कुल  कितना  धन  देने  का  विचार  है  ;  ak

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  कुल  कितना  धन  दिया  गया
 wie  राज्य

 ने  कितने  धन

 का  प्रयोग  ?

 द्वितीय  पंचवर्षीय  य
 योजना

 उपमंत्री
 दया०

 नं०
 :

 से
 पंजाब  सरकार  द्वारा  तैयार  की

 गई

 में  २७०  रुपय को  लागत का  श्राक्कलन  गया  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  में  पंजाब  राज्य
 की

 जो  योजना  सम्मिलित
 की

 गई  AGATA  लगाया  गया  है

 मूल
 ait  में
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 कि  उस  पर  लगभग  १२६  करोड़  रुपये  लागत  प्रथम  पंच  वर्षीय काल  केन्द्र  द्वारा

 चलाई  गई  योजनाओं  के  भ्र ति रिक्त  रक्षा  योजना  पर  कुल  ३१.७  करोड़  रुपये  निम्न  रूप  में  व्यय
 हुए

 :
 ध  क  ee

 राज्य  योजना

 a  ee  ee  a  ee  a  ED  SS  SNES  eda

 १९५१-५२  २.७

 PEXQ—Y}  )  ३.२

 PEYR—-YY  )  9.3

 PEUY—YVY  GR

 PEKY—US  )

 रे

 झूटे  प्रतिकर  दावे

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उस 1१३४१.  श्री  दी०  चं०  wal  :  कया  पुनर्वास  मंत्री यह

 रितिक  दल  के  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही
 की

 गई  है  जो
 कई  करोड़  रुपये  के  झूटे  दावे  दिल्ली

 में
 निष्क्रिय

 सम्पत्ति  के  भावी  ग्राहकों  को  बेच  रहा  था  ?

 वे  जांच  पड़ताल पुनर्वास  उपमंत्री  ज०
 क ०

 :  जिन  मामलों  का  पता  लगा
 के

 लिये  गृह-कायें  मंत्रालय  में  fasta  पुलिस  विभाग  तथा  स्थानीय  पुलिस  प्राधिकारियों  को  सौंप  दिये

 गये  हैं  ।

 दिल्ली  में  प्रदान  स्थान

 श्री  दी  फार्मा

 1१३४२.  श्री  भक्त  दन

 qo  इस्लामुद्दीन :

 नया  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  २१  १९५६  को
 पूछे  गये  तारांकित प्रदान  संख्या  १११

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गया  भारतीय  उद्योग  मेला  के  स्थान  को  स्थायी  रूप  से  प्रदर्शनी  स्थान  x  का

 विनिश्चय कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 भारी  उद्योग मंत्री  स०  स०  :  हां  ।

 ब्यौरा  के  बारे  में  कभी  अन्तिम  विनिश्चय  नहीं  हुमा  है
 |

 a ee  जान  नवना

 प्रंग्रेजी  में
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 तम्बाकू

 1१३४३.  श्री

 डाभी

 द
 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 भारत  से  किन
 किन  किन  देशों  को  तम्बाकू  का-वर्जीनिया

 तम्बाक  के  प्रतिरिक्त-निर्यात

 किया  जाता  है  ;

 १९५३,  १९५४  १९४५५  में  ऐसा  कितना  कौर  कितने  मुल्य  के  तम्बाक का  निर्यात

 ?

 क्या  ऐसे  तम्बाकू  के  अधिक  निर्यात  की  प्रौर  कोई  गुंजाइश  है  ;

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  की
 ?

 1  mara
 alt  संभरण  तथा  वाणिज्य प्रो  उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री

 स्वर्ण  fag) :  )  जिन  देशों  को  भारत  से  वर्जीनिया  तम्बाकू  के  अतिरिक्त  तम्बाकू
 का  निर्यात

 होता  हैं  उनमें  मुख्य  देश  निम्न  है
 :

 गरदन  a  पराधीन देश  की

 माल्टा  कौर  रोजो  |

 )  वर्जीनिया  तथा  अन्य  किस्म  के  तम्बाकू  के  प्राप्त  अलग  नहीं  रखे  जाते  फिर

 एक  विवरण  जिस  में  हमारे  वर्जीनिया  किस्म  के  अतिरिक्त  अन्य  किस्म  के  तम्बाक  के  निर्यात

 का  प्राक्कलन  दिया  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  ११,  wearer  संख्या  ३५]

 शौर
 भारत  के  गर्मी  द्वारा  न  सुखाये  गये  वर्जीनिया  तम्बाकू  के  हमारे  निर्यात

 में  प्र  वृद्धि  होने  की  बहुत  कम  सम्भावना  है
 ।

 सराब या  में  वाणिज्य  दतावास

 1१३४४.  श्री  कृष्णाचार्य  जोशी
 :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  क्या

 सुराबया  w (aah  में  वाणिज्य  दूतावास  खोला  गया  है  ?

 मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री
 जवाहरलाल  :  जी  हां

 ।  &

 ZEUS  t  खोला गया  at

 ~  AA

 दर  ग्रीवा  चलाने  के  ठेके

 1३४४५.  पंडित  हवा  ato  तिवारी  कया  श्रीवास  प्रौढ़  संभरण  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 xn  nN  ON
 दर  अथवा  चलाने  के  ठेकों  की  प्रणाली  से  सरकार  संभरण  करने  वाला

 को  लाभ  हुये  हें  ;

 उन  सार्थों  के  नाम  क्या  हें  जिन  से  इस  प्रकार  के  करार  किये  गंये  हैं
 ?

 1  श्रीवास  ate  संभरण  तथा  वाणिज्य  कौर  उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री

 स्वरण  fag)  :  शर  उपेक्षित  जानकारी  के
 दो

 विवरण  सभा-पटल
 पर  रखें  जाते

 में  रखे  गये  पे  अनुक्रमणिका  संख्या  एस०-४१८/४५६]

 अंग्रेजी  में
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 गेर-सरकारी  प्रेसों  में  छपाई

 1१३४६.
 पंडित  gto  ना०  तिवारी :  क्या  श्रावास  ale  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 उन गैर-सरकारी प्रेसों  के  नाम  कया  हें  जिनको  PEYY—UE  में  सरकारी काय

 किये  गये  थे  ;  भ्र ौर

 क्या  इनके  लिये  टेण्डर  मांगे  जाते  हैं  काम  वापसी  बात-चीत  द्वारा  ही  दे  दिया

 जाता  है ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  तथा  वाणिज्य  ae  उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री
 स्वर्ण  fag) :  इन  नामों  का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट

 १,  अनबया  संख्या  ३६]

 दोनों  तरीकों  से  ।  जब  कमी  काम  ऐसे  अविलम्बनीय  प्रकार  का  होता  है  जिसमें  टेण्डर

 मांगने  का  समय  नहीं  अथवा  काम  की  मात्रा  बहुत  थोड़ी  होती  ह  या  टेण्डर  में  दिया  गया  मूल्य

 भ्रनुसूची  में  ai  मूल्य  से  अधिक  होता  ह  तब  काम  अनुसूचित  दरों  पर  पंजीयन  द्वारा  दे  दिया
 जाता

 अन्य  मामलों  में  काम  टेंडरों  के  आधार  पर  दिया  जाता  है  ।

 नेपाल  को  सहायता

 1१३४७.  श्री  विनती  मिश्र  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  नेपाल  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  कुछ  प्राध्यापकों
 को  नेपाल

 भेजने  का  प्रतिरोध  किया  है  ;

 )  यदि  तो  कितनों  को
 झर

 किस  विषय  के  लिये  ;
 ae

 उनको  क्या  शादी  दिया  जायेगा  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  जी  यह  सच

 @  |

 सवर

 क

 प्रनरो गस्व

 वर

 हमने  सहायता  निकाय  सो  शर्त प्राध्यापक  कौर  १४  लेक्चरर  देना  स्वीकार  कर  लिया  है

 विषयों  के  अनसार  उनकी  संख्या  इस  ट्रक

 ४  लेक्चरर

 भौतिक  शास्त्र  २
 ~~

 वनस्पति  शास्त्र  4  ८  लेक्चरर
 च्

 वाणिज्य  १  लेक्चरर

 1
 मूल  wast

 में

 2
 Allotted
 Professors

 4  Botany
 Physics

 Commerce
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 उनके  पारिश्रमिक इस  प्रकार  होंगे

 प्राध्यापकों के

 (2)  Goo—Yo—2QVyvo  का  वेतन क्रम |

 (2)  १६५  रुपये  वेतन  के  भ्रनुसार  भारतीय  दूतावास  के  प्रथम  सचिव  के

 बराबर  अथवा  १४५०  रुपये  वेतन  के  भ्रनुसार  द्वितीय  सचिव  के  बराबर

 (३)  शीतकालीन  भत्ता  ;  जिस  प्रकार  नेपाल  स्थित  भारतीय  दूतावास  के  अन्य
 को  दिया  जाता  हे  उसी  प्रकार  शीतकाल  के  पांच  महीनों  के  लिये  ।

 लंक्चररों  के  लिये

 (१  RYomQo— ZF Yo—QVY—Yoo  के  वेतन क्रम  में
 ।

 (२)  प्रतिकर भत्ता  २१०  रुपये  विवाहित  प्रौढ़  १६०  रुपये  प्रकर
 ।

 (३)  शीतकालीन भत्ता  जिस  प्रकार  नेपाल-स्थित  भारतीय  दूतावास  के  अन्य  कर्मचारियों
 को  दिया  जाता  है  उसी  प्रकार  शीतकाल  के  पांच  महीनों  के  लिये

 ।

 गोदा

 1१३४८.  श्री
 दी०  do  बर्मा

 :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  उनको  इस  बात  का  पता  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  कोस्टारिका  के  स्थायी

 sit  पुर्तगाल  कीं  सरकारों  के  बीच  समझौता  करानें  के  लिये  god  सत्प्रभाव  का  प्रयोग  करने  में

 निधि  रेवरेंड  बेंजमिन  नूनेज  ने  €  १९५६  को  बम्बई  में  कहा  था  कि  गोशा  के  प्रश्न पर  भारत

 लैटिन  अमरीकी  देशों  को  प्रसन्नता  ही  होगी  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  इस  प्रस्ताव  का  उपयोग  करेगी
 ?

 विधान
 मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  जी  att

 (a)  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  कोस्टारिका  के  स्थायी  प्रतिनिधि  रेवरेंड  बेंजमिन  नुनेज ने  €

 १९४६  को  बम्बई  में  जो  वक्तव्य  दिया  कोस्टारिका  अथवा  किसी  अन्य  लैटिन  अमरीकी

 देश  की  दौर  से  गोझा  के  wea  पर  समझौता  करा  बने  के  जारे  में  अस्तिव  के  रूप  में  नहीं

 उस  प्रकार  कं  प्रस्ताव  का  उपयोग  करने  का  तो  प्रश्न  की  नहीं  उठता  |

 पुनर्वास  मंत्रालय

 1१३४९.  श्री  झूलन  सिंह  :  कया  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि

 मंत्रालय  के  पदाधिकारियों  द्वारा  जालसाज़ी  कौर  ग़बन  के  फलस्वरुप
 पिछले

 पांच

 वर्षों  में  सरकार  को  जो  हानि  हुई  क्या  तक  उस  का  कोई  अनुमान  लगाया  गया  है
 ;

 (  )  यदि  at,  तो  प्रत्येक  वर्ष  में  कुल  कितनी  हानि  हुई

 ;
 शर

 उसको  वसूल  करने  के  लिये  क्या  कायवाही  की

 ग

 faa  x  Ysil bad Trt rt  में

 1,  Compensatory  Allowanc
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 पुनर्वास  उपमंत्री  न० -कू०  पिछले  पांच  वर्षों  में  मंत्रालय  में
 कारियों  द्वारा  जालसाजी  प्रिया  ग़बन

 की
 कोई  घटना  नहीं  हुई  है  |

 are  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 छोटे  पैमाने के  उद्योग

 1१३४०  श्री
 झूलन  सिंह  :  कया  निर्माण  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगें

 क

 क्या  सरकार  ने  पिछले
 ag

 छोटे  पैमाने  की  औद्योगिक  इकाइयों  के  उत्पादों की  कुछ
 खरीद  की  है  ;  कौर

 यदि
 तो

 इन  उत्पादों  के  नाम  कया  हैं  ae  उनका  मूल्य  कितना  है
 ?

 1  आवास  ate  संभरण  तथा  उपभोग  वस्त  उद्योग  मंत्री  स्वर्ण  fag) :
 जी

 82-3  को  समाप्त  होने  वाले  वित्तीय  ay  में  सम्भरण  तथा  उत्पन्न

 दा लय  a
 उसके  प्रादेशिक  कार्यालयों  द्वारा  छोटे  उद्योगों  के  उत्पादों  के  लिये  दिये

 गये
 ठेकों  के

 मूल्य
 का

 विवरण  नीचे  दिया  जाता  परिशिष्ट  ११  अनुबंध  संख्या  ३७]  इस  विवरण

 में  कुटीर  उद्योग  क्षेत्र  के  उत्पादों  को  शामिल  नहीं  किया  गया

 नागार्जन  सागर  परियोजना

 श्री  च०  रा०  चौधरी

 १९५१  श्री  स०  व०  ल०  नसीम :

 क्या  सिंचाई  site  विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 नागार्जुन

 न  सांगर  परियोजना  में
 कितने  श्रमिकों  को  लगाया  गया  है

 ?

 कौर  विद्युत  उपमंत्री  बांध  के  स्थान  पर  लगभग  ६,००० |

 पश्चिमी  बंगाल  में  सिचाई  कौर  विद्युत  परियोजनाओं

 1१३५२  श्री  नि०  बि०  चौधरी :  क्या  सिंचाई  ake  विद्युत  मंत्री  उन  सिंचाई  कौर

 परियोजनाओं  का  एक  विवरण  लोक-सभा पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगें  जिनको  पश्चिमी  बंगाल

 में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजनाकाल  में  केन्द्र  की  सहायता  से  पूरा  किया  जायेगा
 ?

 सिंचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 परिशिष्ट  ११  अनुबंध  संख्या  ३८

 अवैतनिक  गजेटेड  पदाधिकारी

 १३४५३.  श्री  सादिया  गौडा  :  कया  वाणिज्य  ate  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 इस  समय  उनके  मंत्रालय  में  कितने  व्यक्ति  १  रुपये  प्रतिमास का  प्रतीक वेतन  ले  कर

 या  लिये  बिना  किन  किन  स्थानों
 पर

 अवैतनिक
 रूप  से  गजेटेड  पदाधिकारियों  के  पद  पर  काय  कर

 रहें  हैं  ;

 ya  अंग्रेजी
 1,  Directorate  General  of  Supplies  and  disposals
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 उनके  क्या  अधिकार  है  कौर  उनको  क्या  क्या  काम  करने  पड़ते  हैं  ;

 उनकी  नियुक्तियां  कौन  करता है

 श्रीवास  कौर  संभरण  तथा
 उपभोग  वस्त  उद्योग  मंत्री  स्वर्ण  सिह  ) से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  ११,  मनु  बंध

 संख्या  38]

 राम  की  सीजन

 1१३५४.  श्री  सादिया  गोड़ा
 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 2eUy  में  रेशम  की  कितनी  छीजन  बाहर  भेजी  गई  ;

 काते  हुये  रेशम  से  कपड़ा  बनाने  वाली  मिलों  में  PEUv
 शर

 ह
 गी

 दिन काम  में  लाई  गई  झ  Puy  के  लिये  कितनी छीजन  की  अ्रावस्यकता

 यदि  कुछ  सीजन  बाकी  पड़ी  हो  तो  उसे  किस  तरह  निबटाया  जायेगा
 ?

 उत्पादन  मंत्री  कण  | ह  १९४५६  के  अन्त  तक  ३०७,४३४  पौंड

 छीजन बाहर  भेजी  गई  |

 सपन  सिल्क  चन्नापटना  में  cee:  में  PXE, Rc  पौंड  छीजन  की

 PEXY  में  ३३७,३७०  पौंड  छीजन  की  खपत  १९४६  में  मिलों में  लगभग  ६,४  ४,४००

 पौंड  सीजन  की  खपत  हो  जाने  का  हैं  ।

 काते  हुये  रेशम  से  कपड़ा  बनाने  वाले  मिलों
 की

 पौर  साथ  ही  देवा  के  हाथ  की  कताई

 के  उद्योग  की  की  पूर्ति  करने  के  बाद  जो  छीजन  बच  जाती  उसकी  मात्रा  का  समय

 समय  पर  हिसाब  लगा  कर  उसे  बाहर  भेज  दिया  जाता

 श्रीराम  में  नाओटो-चाक  उवंरक  संयंत्र

 1१३५५.  श्री  देवेन्द्रनाथ सर्मा  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रीराम  सरकार  के  भ्राता  में  नाइट्रो-चाक  उर्वरक  संयंत्र  स्थापित  करने  के  संबंध

 में  कोई  योजना  प्रस्तुत की  है  ;

 यदि  तो  क्या  उस  पर  कोई  निर्णय  हुआ

 उत्पादन  मंत्री  क्०  च०  रेड्डी  )  जी

 देश  में  उवेरक  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  विंमान  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  सरकार

 में  उर्वरक  का  कोई  कारखाना  स्थापित  नहीं  कर  सकेगी  |

 दिल्ली में  राज्यों  के  मकानों  का  अरजन

 १३६  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 धौलपुर  उदयपुर  जयपुर  कोटा  हाउस  बीकानेर  हाऊस

 के  बारे  में  संघ  सरकार  प्रौढ़  राजस्थान  राज्य  सरकार  के  बीच  कोई  समझौता  दुम  ;  रोक

 यदि  तो  समझौते  की  शर्तें  क्या  लि

 अपपपकमयन्यनथमन भ्र॑ग्रेजी  में में
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 आवास
 att  संभरण

 तथा
 वाणिज्य  कौर  उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री

 स्वर्ण

 शर  संघ  सरकार  कौर  राजस्थान  सरकार  के  बीच  कोई  औपचारिक

 समझौता  नहीं  किन्तु  वापस  में
 जो

 शर्तें  तय  हो  गई  वे  ये  हैं
 :

 (१)  भारत  सरकार  ने  राजस्थान  सरकार
 की

 जिन  इमारतों  को  अपने  प्राधिकार  में  ले  लिया

 उन  पर  प्रतिवर्ष
 जो

 किराया  लगाया  जायेगा  वह  उन  इमारतों
 के

 पुस्त-मुख्य  के  ७३

 प्रतिशत के  हिसाब  से  होगा  ।

 (२)  जमीन  का  किराया  कौर  मकान  कर  राजस्थान  सरकार  द्वारा  दिया  जायेंगी
 ।

 )  इमारतों  की  देखभाल  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  की  जायेगी  कौर  इस  काम

 के  लिये  राजस्थान सरकार  को  प्रति  ay  दिये  जाने  वाले  किराये  में  से  एक  महीने
 किराया काट  लिया  जायेगा  |

 (४)  भारत  सरकार  बिजली  कौर  पानी  के  खच

 (५)  इमारतों  की  खास-खास  मरम्मत  का  खर्चा  राजस्थान  सरकार  से  लिया  जायेगा  ।

 (६)  इमारत  में  जो  भी  परिवहन  किये  जायेंगे  भ्रमणा  इमारत  के  weld  में  जो
 भी

 नया

 मान  होगा  उसके  राजस्थान  सरकार  से  राय  ली  जायेगी  शर  उसकी

 स्वीकृति  प्राप्त  की  जायेंगी ।

 भाखड़ा  नियंत्रण  ate

 1१३५७.  श्री  ल०  ato  मिश्र
 :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत

 मंत्री
 यह

 बताने  की
 कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  भाखड़ा  नियंत्रण  ats  सतलज  के  दाहिने  किनारे
 पर

 कुछ

 जनित लगाना  चाहता  है  ;

 यदि  तो  उसका  पुरा  ब्योरा  क्या  है
 कर

 इस  पर  लगभग  कितना  खर्चा  होगा
 ?

 सिचाई  शर  विद्युत  उपमंत्री  श्रीमान

 (=) {  प्रस्थापना
 a

 प्रारम्भिक  अवस्था  में  हू  पौर  इस
 संबंध

 में
 अभी

 कोई  निर्णय  नहीं

 हुआ  है  कि  दाहिने  किनारें  पर  कितने  जनित  लगायें  जायें  जितने  जनित  लगाये  उतना

 हो  खर्चा  होगा

 नेपाल  जाने  वाले  भारतीयों  के  लिये  वीसा  (aczia) )

 १३५८.  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह
 सच

 है  कि  नेपाल
 की

 सरकार  ने
 एक

 श्रादेश  निकाला  है  कि
 नेपाल  प्यार

 के

 इच्छुक  भारतीयों
 को  वीसा  (qscts )  )  ले  कर  राना  चाहिये  ;

 कौर

 यदि  तो  उसका  वास्तविक  ब्यौरा  क्या  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कराये  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरु  )  यह

 सच  नहीं &

 इसका  सवाल  नहीं
 उठता

 ।

 मूल  म्रंग्रेजी  मे
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 नाहन  फ्राउन्ड्री  लिमिटेड

 क
 ह
 छ

 कृष्णा चा ये  जोनी
 :  क्या

 वाणिज्य
 शौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 गत
 छः

 महीनों  में  ऐसे  कितने  aaa
 की  खबर  मिली  है  जिनमें  नाहन  फा उन् ड़ी  के

 व्यापार  चिन्ह  का  अतिक्रमण  गयां  ह

 इसको  रोकने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये

 भारी  उद्योग  मंत्री  स०  स०  श्रीमान्  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 विदेशों  में  भारतीय  प्रद दनि यां

 क

 १३६०.  श्री  ख०  चं०  सोनिया  :  कया  वाणिज्य  तर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगा

 इस  वर्ष  में  wa  तक  विदेशों  में  कितनी  भारतीय  प्रदर्शनियां  की  गयीं  ak  इस  ay

 के  पन्त  तक  कितनी  कौर  प्रदर्शनियां  करने  का  विचार  है  ;

 इन  में  से  प्रत्येक  प्रदर्शनी  कहां  कहां  हुई  ate  कहां  कहां  होने  वाली  कितने  समय

 तक  हुई  कितने  समय  तक  होंगी  र  उन  पर  कितना  व्यय  किया  गया  कौर  कितना  व्यय  किया

 जाने  वाला  हैं  ;  कौर

 (7)  इन
 प्रदर्शनियों

 से  वापस  लाई  गई  वस्तुयें  किस  काम  में  लाई  जाती  हें
 ्र

 उन्हें  कहां

 जाता  है  ?

 श्रीवास  और  संभरण  तथा  वाणिज्य  अर  उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री

 स्वर्ण  :  भर
 एक  वक्तव्य  सभा  के  पटल  पर

 रख
 दिया  गया

 दिष्ट  ११,  अनुबन्ध संख्या  ४०

 प्रदर्शनियों में  दिखायी  जाने  वाली  वस्तुएं  व्यापारियों तथा  भारत  सरकार  के  विभागों

 दोनों  से  ही  प्राप्त  जाती  हैँ  ।  व्यापारियों द्वारा  दी  जाने  वाली  वस्तुएं  तो  उनकी  हिदायतों  के

 अनुसार  हस्तान्तरित  कर
 दी

 जाती  भज और  सरकारी  विभागों  द्वारा  भेजी  गयी  वस्तुएं  या
 तो

 बेच  दी

 जाती  हैं  या  किन्हीं  अन्य  प्रदर्शनियां  को  भेज  दी  जाती  अथवा  हमारे  दूतावास  उन्हें  व्यापारिक
 ब»  NN ि

 प्रदर्शन  कक्षों  में  स्थायी  प्रदर्शन  के  लिय  ले  लेते  हैं  ।

 छोटे  उद्योगों  का  राष्ट्रीय निगम

 सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 1१३६१.
 सरदार  श्रकरपुरो

 :

 क्या  वाणिज्य कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  वर्ष  छोटे  उद्योगों  के  राष्ट्रीय

 fart  ने  कौन-कौन  से  मुख्य  काम  किये
 ?

 श्रावास  ate  संभरण  तथा  वाणिज्य
 प्रो

 उपभोग  वस्तु
 उद्योग  मंत्री

 स्वरण
 :

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है
 |

 परिशिष्ट  ११,  ग्रनबन्ध च्े  संख्या

 ¥2]
 ह  ह  मना

 मूल  में  ।
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 केंद्रीय  नमक  ale

 1१३६२.  श्री  हेम  राज
 :  क्या

 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  १९५५
 से

 ae
 तक  केन्द्रीय  नमक  ats  की  कितनी  बैठकें  हुई

 उनमें  मुख्य-मुख्य  क्या  निर्णय  किये  गये  a  सरकार  से  क्या-क्या  .  सिफारिशें  की

 सभा-पटल  पर  उन  निर्णयों  की  एक  प्रति  रखी  जायेंगी  कौर

 सरकार  ने  उनमें  से  कौन-कौन  सी  सिफ़ारिशों  मान  ली  हैं
 ?

 उत्पादन  मंत्री  Fo  च०
 :  guy a a, से  १९५६  की  अ्रवधि

 में  केन्द्रीय  नमक  बोर्ड
 की

 एक  बैठक  २१  शाह  Pause BT se ar को  हुई  थी  ।

 से  मांगी  गई  जानकारी  के  ब्योरे  का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 परिशिष्ट  ११,  श्रतुबन्ध  संख्या  ४२]

 राम  बोड़

 1१३६३  श्री  हेम  राज  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 geyy a TT से  १९४५६  तक  रेशम  ate  की  कितनी  बैठकें  हई  ;

 सने  मध्य-मध्य  कया  निर्णय  किये  श्र  सरकार  को  क्या  कया  सिफ़ारिशों  भेजीं  ;  पौर

 उनमें  से  किन
 किन

 को  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  है
 ?

 1  उत्पादन  मंत्री  कण  च०
 तीन  सामान्य

 बैठकें  हुईं  स्थायी  समिति

 की  ६  बैठकें  हुईं ।

 (१)  कच्चे  रेशम  के  आयात
 की

 खपत  का  क्षेत्र  निर्धारित
 करना

 मालदा  पश्चिमी  बंगाल  में  १००  बेसिन  फिलेचर  वाले  कारखाने की  स्थापना ्
 करना  ।

 (3)  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  के  लिये  निधि  नियत  करना  ।

 (¥)  अखिल  भारतीय  प्रशिक्षण  संस्था  की  स्थापना  करना

 (4)  विदेशों  में  पाये  जाने  वाले  रेशम  के  हीरे  पालने  के  केन्द्रीय  स्टेशन  की  स्थापना

 करना  |

 (६)  उत्तर  में  बातें  हुये  रेशम  के  धागे  से  कपड़ा  तैयार  करने  वाली  मिलों
 की

 स्थापना
 करना  |

 (७)  पश्चिमी  बंगाल  में  कच्चे  रेशम  के  बाजार  को  स्थायी  बनाना
 |

 ऊपर  (१)  (२)  में  बताई  गई  सिफारिशें  सरकार  द्वारा  स्वीकार  की  जा  चुकी

 मद  (६ ६)  के  बारे  में  बोर्ड  कौ  ब्योरे  वार  प्रस्थानों
 की

 प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  रेशम

 ने
 अन्य  प्रस्थापतायें  हाल  ही  में  भेजी  हैं  और  उन  पर  विचार  किया  जा  रहा

 मिल  sas  में
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 ऊनी  वस्त्र  बनाने  के  कारखाने

 1१३६४.  श्री  वोडका  :  कया  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 भारत  सरकार

 दो
 ऊनी  वस्त्र  बनाने के  कारखाने  स्थापित  करने

 का  विचार कर  रही  हूं  ;

 यदि
 तो

 प्रत्येक  कारखाने
 की

 उत्पादन-क्षमता  क्या  है  कौर  प्रत्येक  पर  कितना

 खर्चा  होगा  तथा  ये  कारखाने  कहां  स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 श्रीवास  और  संभरण  तथा  वाणिज्य  तौर  उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री

 स्वर्ण
 :

 भारत  सरकार  का
 दो

 ऊनी  वस्त्र  बनाने  के  कारखानें  स्थापित  करने  का  कोई

 ष्  नहीं

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 साबुन

 1१३६५  श्री  ब०  स०  मृति  :
 क्या

 वाणिज्य
 प्रौर  उद्योग

 मंत्री  २०  १९४५६  के  तारांकित

 संख्या  १२२६  के  उत्तर  क  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  से  किन  किन  देशों

 को  साबुन  भेजा  जाता  है
 ?

 श्रावास  कौर  संभरण
 तथा  वाणिज्य  कौर  उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री

 स्वर्ण
 :

 जिन  खास-खास देशों
 को

 भारत  से  साबुन  भेजा  जाता  हैं  उनके  नाम  इस  प्रकार

 सिंगापुर  जंजीबार

 कुवैत  कौर  थाइलैण्ड  संघ

 पटसन  उद्योग

 1१३६६.  श्री  बंसल  :  क्या
 वाणिज्य  कौर

 उद्योग  मंत्री  सभा-पटल  पर  इस  का

 एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे
 :

 REUSE  प्रत्येक  मास  के  ग्रस्त  टाट  कौर  बोरे  की
 पृथक  पृथक  कितनी  मात्रा  थी  ;

 PUG  में
 प्रत्येक  मास  के  ed

 में
 कच्चे

 टाट  और  बोरे की
 कीमतें  क्या-क्या

 १९५६  में  निर्यात
 की  स्थिति  कैसी  रही  ;

 देश  में  पटसन
 की

 चीजों
 की

 कितनी  खपत  हुई
 ?

 श्रावास  ate  संभरण  तथा  वाणिज्य  कौर  उपभोग  वस्तु  उद्योग
 मंत्री

 स्वर्ण
 :  से

 सभा-पटल  पर  एक
 विवरण

 रखा  जाता
 परिशिष्ट

 ११,
 अनुबन्ध  संख्या

 ४  २
 ह

 मूल  sat  में
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 १९५६

 खादी  ग्रामोद्योग  नई  दिल्ली

 बाब  राम  नारायण  सिंह Aad »¢@
 1१३६७.

 श्री  अस्थाना :

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपी  :  aye

 (#)  वाणिज्यालय  खोलते  समय  बिजली  लाने  में  खादी-ग्रामोद्योग  भवन  ने  कितना

 खर्चे  किया  ;  ak

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  इस  काम  के  अलग-शहरग  ठे  कैद

 नहीं  मांगी गईं  ?
 ‘

 aay  { ot
 1  उत्पादन  ना  ग  क०  नच  :  ८,७२२  रुपये

 नहीं  श्रीमान्  ।

 मन  अंग्रेजी  सें  |

 1..  5./56
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 विषय  qs

 प्रश्नों के  मौखिक  उत्तर  Pove—Te

 तारांकित  प्रदान  संख्या

 १७9६९  औद्योगिक  बस्तियां  L9V9—VS

 219\90  L9veE—Yo पाकिस्तान  जानेवाले  हिन्दू तथा  सिख  यात्री

 कलकत्ता  में  विस्थापित  छात्रों  के  लिये  कालेज १७७१  थक

 १७७२  के  शीरी  तयार  करने  का  कारखाना  ack

 १७७३  कोयला  खदान

 2y9\9¥  हज  यात्री  ROX  ३-५४

 R9V9d  ve  nerarit  Prentice  tO  PONW—UY

 L99k  इस्पात
 के

 कारखाने  POXY—-4Us

 PACICIU  L9XS व्यापार  चिन्ह  मार्क  )  जांच
 समिति
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 तोक-सभा  वाद-विवाद

 के  अतिरिक्त

 eee

 सभा

 सितम्बर  GYR

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत हुई

 महोदय  पीठासीन  हुये

 प्रश्नोत्तर

 भाग  १)

 १२.०१  म०

 प

 राज्य-सभा  से  संदेश

 मुझे  राज्य-सभा  से  प्राप्त  निम्नलिखित  तीन  संदेशों  की  सूचना  देनी है  :

 (१)  कि  राज्य  सभा  ने  अपनी
 ४  PENS  की  बैठक  में  लोक-सभा  द्वारा  २८

 PEXG  को पारित  किये  गये  लोक  सहायक  सेना  १९४५६  को  बिना  किसी  संशोधन के  स्वीकार

 कर  लिया है

 (२)  कि  राज्य-सभा  ने  अपनी
 ३

 सितम्बर
 2EUG  की  बैठक  लोक-सभा द्वारा  २५

 gee  को  पारित  किये  गये  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्था  इन्स्टीट्यूट  )  EUS

 को  बिना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 (3)  कि  राज्य-सभा ने  अपनी  ४  ce 8:  की  बैठक  में  लोक-सभा  द्वारा ३०

 ZEUS
 को  पारित  किये  गये  राज्य  वित्तीय  निगम  संशोधन  284s  को  बिना  किसी

 के  स्वीकार  कर  लिया

 गेर-न्यायिक  कौर  न्यायालय  शुल्क  मुद्रांक
 के  बारे  म  याचिका

 डा०  गंगाधर  दिव  जातियां )  :
 '
 न्यायिक  भिन्न  शौर  कोट  फीस

 के  स्टाम्प  कागजों  के  प्रमापीकरण  प्रौढ़  मशीन  wu “ANI Bay  के  सम्बन्ध  में  नाना
 की

 anf  नन्वा
 करता  त  । g

 AAT  में  १८६५,

 L.  5.  56



 १८६६  ५  Rus

 सभा  का  कार्य

 श्री  कामत
 वर्तमान  विधेयक  के  .  पश्चात्  भ्रनुसूचित  जातियों  atk

 अनुसूचित
 ख़ादिम  जातियों  आदेश  लिया  जायेगा  ।  पिछले

 शनिवार
 को

 मंत्री  ने सभा-पटल  पर  पिछड़े  वर्गों  के  प्रयोग  का  प्रतिवेदन  रखा  मेरा  निवेदन  हैं  कि  पहिले

 आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  हो  तब  यह  विधेयक  लिया  जाय  ।  इसके  लिये  तीन  या  चार  दिन  का

 समय  लगेगा  |  सावधि  बढ़ानी  होगी  ।  अध्यक्ष  महोदय  कृपया  स्थिति  को  स्पष्ट  करें  |

 प्रधान  मंत्री  तथा  सभा
 के

 नेता  जवाहरलाल  पहिला  प्रश्न  यह  शिकार  क्या

 सत्र  की  प्रविधि  बढ़ाई  जायेगी  इसका  उत्तर  यह  है  कि  नहीं  बढ़ाई  जायेगी  ।  सरकार  इसे

 बढ़ाना नहीं  चाहती  ।  दूसरा  प्रश्न  यह  है
 कि

 क्या  पिछड़े  वर्गों  के  योग  के  प्रतिवेदन  पर  अनुसूचित

 जातियों  att  भ्रनुसूचित  aries  जातियों  रादेश  )  विधेयक  को
 लेने  के  पूर्व  चर्चा  की  जायगी

 मेरे  विचार  से  ऐसा  नहीं  हो  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  तथापि  यह  संभव  नहीं  होगा
 ।  भविष्य

 में  इस  विषय  पर  विस्तृत  चर्चा  होगी  ate  संसद  के  निर्णय  को  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ।  सत्र

 समाप्ति  के  पूर्व  तथा  दूसरे  विधेयक  को  लेने  के  पुर्व  इस  पर  चर्चा  करना  संभव  नहीं  है  ।

 श्री  कामत :  उद्देश्य  तथा  कारणों  के  विवरण में  ag  लिखा हैं  कि  यह  विधेयक  पिछड़े  वर्गों

 के  ऑ्रायोग  के  पर  आधारित है  तथा  सरकार
 उसकी  ही  सिफारिशों  से  सहमत  नहीं

 है  इसलिये  जब  तक  आयोग  की  सिफारिशों पर  चर्चा  न  कर  लें  इस  विधेयक  को  कैसे  ले  सकते  है  ?

 tema  महोदय :
 प्रतिवेदन  के  जिन  भागों  पर  विधेयक  आधारित

 है
 उन  पर  विस्तृत  चर्चा

 की  जा  सकती  सरकार  भी  भ्र पना  दृष्टिकोण  प्रस्तुत  करेगी  ।

 श्री  राघवाचारी  )  श्रनूसूुचित  जातियों  कौर  शभ्रनुसुचित  शझ्रादिम  जातियों

 के  प्रतिवेदन  पर  एक  दिन  चर्चा  कर  इस  समस्या  का  निराकरण  किया  जा  सकता  है  ।

 ऑ्रिध्यक्ष  महोदय  :  इस  सम्बन्ध  में  सभा  में  मतभेद  है  ।

 संविधान  विधेयक

 भ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 सभा  अरब  संविधान  विधेयक  oe  विचार  प्रारम्भ

 करेगी  ।
 जो  सदस्य

 प्रपने
 संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहते  वे  पन्द्रह  मिनट  के  इन्दर  अपने  संशोधनों

 की  संख्या यें  सचिव  महोदय  को  बता  देवें  ।

 माननीय  सदस्यों
 को

 ज्ञात  है  कि
 खंडों

 को
 पारित  करने  के  लिये  विशेष  बहुमत  की  आवश्यकता

 समय
 को

 बचाने  के  विचार  से  में  सभी  खंडों  भ्रौर  संशोधनों
 को  लूंगा  ।  तत्पश्चात्  खंडों

 पर  पृथक-पृथक  कौर  संशोधनों  पर  एक  साथ  मतदान  लिया  जा  सकता  है  |

 नि०  चं०  चटर्जी
 :

 मेरे  विचार  से  यदि  सभा  अनुमोदित  करे  a  एक  प्रकार

 के  खंडों को  एक  साथ  लिया जा  सकता  २  से  १०  खंड  तक  एक  साथ  लिये जा  सकते  खंड

 ११  से  १६  तक  २०क  २५  खंड  एक  साथ  लिये  जा  सकते  हें  भ्रल्पसंख्यक  सम्बन्धी  खंड

 २१  बर  र  सुक  सा  लिये  जा  सकते  हूँ  इत्यादि  |

 अध्यक्ष  महोदय  खंड
 २

 से  १०  तक  औपचारिक  &  उनके  लिये  एक  घंटे  का  समय  ठीक
 खंड  २०क  प्रौर  २५  के  लिये  २४  घंटे  का  समय  प्रौढ़  खंड  १७  से  २०  के  लिये  एक  घंटे  का  समय

 पर्याप्त  रहेगां  |

 wa  में  उन  नियत  किये  गये  घंटों  जो  में  ने  लिखें  हें  पौर  जो  सभा  को  स्वीकार्य पढ़ता

 ।

 ड  ९२  से  § oUF  घटा |

 मूल  भ्रंग्रेजी में



 ५  VEE  संविधान  विधेयक  I5R

 माननीय  सदस्य  :  डेढ़  घंटा
 ।

 श्रिया  महोदय  :  खंड  २  से  ~ 2o0-——SG  खंड  ११  से  १६,  २०क  कौर

 पालिका  २३  खेंड  १७  से  १४  घंटा  ;  खंड  २२,  २१.  क--अल्प

 संख्यक---  घंटे  |

 पंडित ठाकुर  दास  )

 महोदय  :  देखने  दीजिये  कि  क्या  शौर  art  घंटे  की  आवश्यकता  यह  १३

 घंटे  से  तीन  घंटे  हो  गया

 खंड  समितियां--  घंटे  ।

 श्री  हेमराज  :  अधिक  समय  दिया  जाना  चाहिये  |

 श्रिया  महोदय :  बहुत  बरच्छा  ।  खंड  २३  gfe  ed  घंटा ।

 माननीय  सदस्य  कठिन  संशोधनों  की  संख्या  दे  देंगे  |

 मंत्री  सत्य  नारायण  :  कुल  नियत  समय  १३  घंटे  होता

 हमारे  पास  विधेयक  के  लिये  केवल  नौ  घंटे  यदि  aa  यह  विनिश्चय  करते  हैं  कि  खंडों  पर  अलग

 मतदान  तो  प्रत्येक  बार  इस  में  प्राधा  घंटा  जिसका  ws  है  कुल  लगभग  घंटे  मतदान

 में  लगेंगे  ।

 श्री  उ०  स०  त्रिवेदी  :  इसमें एक  दिन  बढ़ा
 दीजिये

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  समय  बढ़ाते  जानें  में  कोई  लाभ  नहीं  में  इन  खंडों  को  प्रौढ़

 कल  में  निबटाना चाहता  हूं  ।  यदि  भ्रावश्यक  eat  तो  हम  कुछ  aly  देर  तक  बैठेंगे
 ।

 हम  मतदान

 में  कम  से  कम  समय  लगाने  माननीय  सदस्यों  को  यथासम्भव  अधिक  समय  देने  का  प्रयत्न

 करेंगे  ।

 शाम  को  में  खंड  २  से  १०,  ११  से  १६  झ्र ौर  १७  से  २०  को  वर्गों  में  मतदान  के  लिए  रखूंगा  |

 श्री  gto  alo  मुकर्जी  पुत्र  क्या  उन  सब  को  साथ  रखना

 नियमानुकूल
 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 या  तो  खंडवार  या  यदि  सभा  सहमत  हो  तो  एक  साथ  ।  हमने  नियमों

 में  रूपभेद कर  दिया  है

 दो  मतदान  एक
 को

 कौर  एक  कले  शाम  को  ।  उन  विशेष  खंडों  को  छोड़ कर

 जिन्हें  प्लग  रखना  में  वर्गों  को  मतदान  के  लिए  रखूंगा  |

 खंड  २  से  १०

 श्री  ato  का  मोरे
 :

 इससे  पहिले  कि  हम  २  से  १०  तक  के  खंडों  पर  चर्चा

 आरम्भ  में  झ्रापको  एक  प्रक्रिया  संबंधी  जिसका  मैं  अनुभव  करता  बताना  चाहता  हूं
 ।

 उदाहरणार्थ  खंड  २  को  लीजिये
 ।

 पृष्ठ  २  पर  एक  उप-खंड  (२)  है  जो  संविधान की  ada

 अनुसूची  संख्या  १  का  स्थान  लेता  हैं
 ।  परन्तु में  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  राज्य  पुनर्गठन

 विधेयक
 के  खंड  का  संबंध  भी

 जो
 अब  धारा

 १२
 बन  गया  संविधान  की  प्रथम  अनुसूची  से  है  शरर

 सारी  मन भी  धारा
 १२

 से  स्थानापन्न कर  दी  गई  है  ।  यदि
 संविधान

 संशोधन
 fasta  द्वारा  किसी  में  संशोधन  किया  जाता

 है  तो  यह  राज्य  पुनर्गठन  से
 विद्यमान

 सूची में  संशोधन करना  होगा
 ा  ा ee  2  2  ee

 मूल  भ्रंग्रेजी में



 न  संविधान  विधेयक  ५  PENS

 महोदय
 :

 जी  नही ं;
 यह  राज्य  Gero  झपिनियम  के  अनुसार  होगा

 |

 श्री बाण  का  सारे
 :

 मेरा  निवेदन  यह  हैं  कि  क्या  इस  राज्य
 विधेयक के

 a

 स

 ललक
 जैसी  कि  ag  इस  के  अधिनियम  बनने  से  पहिले  के  रूप  में

 नई  अनुसूची  द्वारा  स्थानापन्न  नहीं  हो  जाती
 ?  यदि  संशोधन  रखने  हें  तो  क्या  यह  भ्रावस्यक  नहीं

 है  कि  वे  संसोधन  इस  नई  अनुसूची के  पं चो धन  हों  क्योंकि  wa  संविधान  की  मूल  अनुसूची

 मान  नहीं  है
 अ्रपितु  नई  megan  विद्यमान  है

 जो
 राज्य  पुनर्गठन

 अधिनियम  द्वारा  संविधान  की  मूल

 भ्रनुसूची  के  स्थान  पर  रखी  गई  है
 ?

 अध्यक्ष
 :

 यहां  जो  प्रथम  अनुसूची  हैं  वह  उस  अनुसूची  के  स्थान  पर  है
 जो

 राज्य

 पुनर्गठन  अधिनियम  के  बाद  पिछली  के  स्थान  पर  रखी  गई  अतः  ag  अनुसूची  पहिली

 अनुसूची  के  स्थान  पर  है  कौर  यह  ननुसूचच  बाद  वाली  के  स्थान  पर
 |

 श्री  ato  कां०  मोरे  :  संविधान  की  इस  अनुसूची  में  हम  ने  राज्य  पुनर्गठन  श्रधितियम  की

 विभिन्न  धाराओं  का  उल्लेख  किया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बात  यह  हैं  कि  संविधान  में  संशोधन  करते  समय  हमें  किसी  अधिनियम  का

 उल्लेख  नहीं  करना  चाहिये  |  प्र्  हमें  खंडों  को  लेना  चाहिये  |

 शी उ०  Ho  त्रिवेदी :  में
 एक

 प्रार्थना  करना  चाहता  हुं
 ।

 आज  यह यह  विधेयक  सभा

 के
 समक्ष  हम  महसूस  करते  हैं  कि  हमारा  यहां  उपस्थित  होना  अत्यावश्यक  परन्तु

 किसी  प्रवर

 समिति  की  are  बैठक  होनी  है  ।  में  निवेदन  करता  हूं  कि  प्रवर  समिति  की  don  उस  दिन  न

 हो  जिस  दिन  सभा  में  संविधान  संशोधन  विधेयक  पर  चर्चा  हो  या  बजे  के  बाद  बैठक

 श्री  म०  शि०  गुरु पाद स्वामी  राज  कई  समितियों  की  भी  बैठकें  हो  रही  हैं
 ।

 श्री  क०  Fo  बसु  यदि  समितियों  की  बैठकें  होती  हें  तो  यहां  गणपति
 न

 कुछ  राज्यों  का
 नामकरण  करने

 के

 बारे  में  संविधान

 की

 प्रथम  अनुसूची  के

 कई

 संसोधन रखे  हैं  ।  मद्रास रा  ज्य  के  बारे  में  मेंने  सुझाव  दि  या  है  कि  इसका  नाम  तामिलनाद  होना

 क्योंकि  में  महसूस  करता  हूं  कि  प्रत्येक  राज्य  का  नाम  उस  भाषा  के  आघार  पर  होना  चाहिये  च

 वहां  के  लोग  बोलते  हू  ।
 इसी  प्रकार

 में  ने
 सुझाव  दिया  हैं  कि  मैसूर  राज्य  का  नाम  करनाटक  राज्य

 होना  चाहिये
 |

 परन्तु  मेरा  सब  से  अधिक  महत्वपूर्ण  संशोधन  अंडमान  निकोबार  का  पुनः
 नामकरण

 करने  के  बारे  में  हैं  ।  जब  समय  गया  है  कि  द्वीपों  का  नाम  नेताजी  के  नाम  पर  रखा  जाये  क्योंकि

 इन  द्वीपों  में  भारतीय  स्वतंत्रता
 की

 प्रथम  ध्वजा  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  के  नेतृत्व  में  फहराई  गई
 थी  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  इन  द्वीपों  का  नाम  नेताजी  द्वीप  या  सुभाष  द्वीप  रख  दिया  जायें  ।  परन्तु  यदि

 व्तेमान  सरकार  के  नेता  नेताजी  के  साथ  मतभेद  होने  के  कारण  यह  स्वीकार  न  कर  सकें  तो  मैं  सुझाव

 देता  हूं
 कि

 इन  द्वीपों का  नाम  कम  से  कम  श्राजाद  हिन्द  द्वीप  रख  दिया  जाये  ।  इसके  अतिरिक्त

 mre  जब  कि  संविधान  की  प्रथम  गु सुची  में  संशोधन  हो  रहा  है ग्रौर  हम  भारत  का  राजनीतिक

 चित्र  का  पुननिर्माण  कर  रहे
 यह

 श्रावव्यक  है  कि  हम  विभिन्न  राज्यों  के  नाम  इस  प्रकार  रखें

 कि  जन  समुदाय  सामान्यतः  उन  नामों  के  रहने  का  समर्थन  करे  ।

 मेंने  राज्य  परिषद  में  स्थानों  के  बंटवारे  के  बारे  में  खंड  ३  का  एक  संशोधन  रखा  है  ।

 कल  मेंने  बताया  था  कि  मॉनिका  are  श्रमजीवी  द्वीपों  के  मामलें  में  जो  नया  संघ-राज्य

 क्षेत्र है  पौर  मद्रास  राज्य  का  एक  भाग  एक  परिवर्तन  करने  का  विचार  हैं  प्रात  इन्हें

 अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  के  साथ  रखा  जा  रहा  है  कौर  उन्हें  लोक-सभा  में  एक  स्थान  प्राप्त

 अर  वह  एक  सदस्य  भी  लोक-सभा  की  बैठकों  में  भाग  लेने  में  असमर्थ  है  ।  मॉनिका  कौर

 मूल  wast में



 ५  PEEKS  संविधान  विधेयक  Rage

 अमिन दि वी  द्वीपों  के  अंडमान  तथा  निकोबार  दीपों  से  बहुत  दूर  होने  के  में  सुझाव  देता  हूं  कि

 हम  कम  से  कम  राज्य  परिषद  में  इन  द्वीपों  के  प्रतिनिधित्व  के  लिए  किसी  स्थान  का  उपबन्ध
 कर

 सकते

 इसीलिये  da  यह  सुझाव  दिया  है  कि  इन  छोटे  द्वीपों  को  कम  से  कम
 राज्य-सभा

 में  एक

 स्थान  wage  दिया  क्योंकि  दूर  होने  के  कारण  वे  लोक-सभा  में  अन्दमान तथा  निकोबार

 द्वीपों  के  साथ  ही  कोई  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  न  कर  सकेंगी  मुझे  ara  है  कि  गृह-काय  मंत्री

 उन्हें  प्रतिनिधित्व  प्रदान  करने  के  इस  प्रश्न  पर  सहानुभूतिपूर्ण  दृष्टि  से  विचार  करेंगे
 ।

 मेंने  खंड  १०  के  संबंध  में  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  जिसमें  यह  कहा  है  कि  खंड  (१) क
 में  fort  के  स्थान  पर  (fifty)  ase  रखा  जाय े।

 संविधान  )  विधेयक  में  यह  कहा  गया  है  कि  राज्यों  की  विधान  परिषद  के  सदस्यों
 की

 संख्या

 चौथाईਂ  से  कर  तिहाईਂ  कर  दी  जाये  ।  ष्  में  नहीं  समझता  कि  उनकी  संख्या
 को  बढ़ा  कर  एक  तिहाई  करने  से  क्या  लाभ  जब  बम्बई  तथा  पंजाब  राज्यों  नें  विधान

 परिषदों  को  समाप्त  करने  के  संकल्प  पारित  कर  दिये  हैं  ।

 मेंने  यह  भी  सुझाव  दिया  है  कि  विधान  परिषदों में  नामनिर्देशित  सदस्यों  की  संख्या  भी  कम

 कर  दी  जायें  ।  इस  समय  इन  सदस्यों  की  संख्या  का  बहुत  अधिक  है  ।  राज्य-सभा  में  २५०

 सदस्यों  में  से  केवल  १२  ही  नाम  निर्देशित  होते  परन्तु  राज्यों  की  विधान  परिषदों  में  उनका  भ्रनुपात

 बहुत  अधिक  है  ।  इसीलिये  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  उनका  कम  कर  दिया  जाये  |

 श्री
 नि०

 चटर्जी
 :

 में  श्री  बसु  के  इस  सुझाव
 का

 समर्थन  करता  हूं  कि  अन्दमान
 तथा

 निकोबार  द्वीपों  को  ७ "नेताजी  द्वीप  या  सुभाष  द्वीपਂ  नाम  से  पुकारा  जाये  ।  नेताजी  देश  के  वह  महान

 व्यक्ति  थे  जिन्होंने  इन  द्वीपों  को  मुक्त  कराया  था  ।  कई  लोग  उन्हें  प्रारम्भ  में  विद्रोही  शादी  कहा

 करते थे  ;  अरब  बड़े  हम  की  बात  है  कि  वही  लोग  इन  द्वीपों  को  उनके  नाम  पर  पुकारने  का  प्रस्ताव
 रख  कर  उनका  इतना  मान  कर  रहे  हैं  ।  इसलिये  इस  विधेयक  के  प्रभारी  मंत्री  जी  से  हमारा

 सविनय  निवेदन  है
 कि

 वे  श्री  बसु  के  इस  सुझाव
 को

 स्वीकार  करके  भारत  की  सम्पूर्ण  जनता  की

 भावनाओं  का  अदर  करें  ।

 श्री  कामत  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  उन  द्वीपों
 को  स्वराज्य

 तथा  हद  द्वीपों  के  नाम  से  पुकारा
 जाये

 ।  ये  नाम  नेताजी
 न

 स्वयं  ही  इन  द्वीपों  के  रखे  थे  कौर  वहां  का  प्रशासन  चलाने  के  लिये  मेजर
 जनरल  चटर्जी  को  राज्यपाल  के  रूप  में  नियुक्त  किया  था  ।  इसलिये  अराज  जब  हम  देश  के  विभिन्न

 राज्यों का  नामकरण  कर  रहे  हे  तो  द्वीपों  को  नाम  भी  सोच  समझ  कर  रखा  जायें  |  इस  संबंध  में

 मेरा  यही  सुझाव  है  कि  उन्हें  द्वीप  या  के  नाम  से  पुकारा  जायें  ।

 श्री  कामत  में
 ने  संशोधन  संख्या  १६०,  १६१  तथा  १६२  प्रस्तुत  किये

 @ |
 संशोधन  संख्या  १६०  में  मेंने  यह  कहा  है

 कि
 सारे  विधेयक  में  )  के  स्थान  पर

 )  शब्द  रखा
 जाये  ।

 श्रमिकों  स्मरण  होगा
 कि

 संविधान  सभा  में  एक  संशोधन  प्रस्तुत

 किया  गया  था  जिसमें  यह  सुझाव  दिया
 गया

 था
 कि  स्ट्रास  (  के  स्थान  पर  )

 शब्द  रखा
 कौर

 एक
 सुझाव  में  यह  कट्टा  गया  था  कि  इस  स्थान  पर  शब्द ही  रहने

 दिया  जाये
 इसका  कारण  यह  है

 कि
 दाऊद  के  कई  भ्रम  हैं  बौर  उससे  भ्रम  हो  जाने  का  भय

 रहता  है  ।  ब्रिटिश  शासन  काल  में  भारतीय  रियासतों  को  तक  कहा  जाता  था  ।  इसीलिये  मेरा

 यह  सुझाव  हैं  कि  देश  के  सभी  प्रशासनिक  वर्गों  को  के  स्थान  पर  नाम  से  पुकारा

 att  इस  संबंध  में  संविधान  में  संशोधन  कर  दिया  जाये  ।

 जहां  तक  मेरे  संशोधन  १६१
 तथा

 १६२
 का  संबंध  मेरा  यह  निवेदन  है

 कि
 वेसे  तो  मैं  श्री  बसु

 के  संशोधनों
 का

 समर्थन  करता  परन्तु  यदि  उनमें  से  कोई  भी  स्वीकार  न  हों  तब  मेरे  इन  संशोधनों

 को  स्वीकार  कर  लिया  जाये  |

 भ्रन्दमार नटा  द्वीप  के  नाम  के  संबंध  में  विश्वकोश  ब्रिटानिकां  में  यह  लिखा

 अंग्रेजी  में
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 gal  हैं  कि  इसका  नाम  से  सम्बन्ध  रखता  हैं  जो  कि  भक्त  शिरोमणि माने  जाते  हूँ  ।
 नाम  एक  पौराशिक नाम  हैं  र  के  AT  में  उन्हीं  पुरानी  बातों  को  याद  करना  उपयुक्त

 होगा ।

 श्री  चटर्जी  ने  यह  कहा  है  कि  नेताजी  ने  इन  द्वीपों  को  स्वतंत्र  कराने  के  बाद  उनका  नाम

 स्वयं  तथा  द्वीप  रखा  था  ।  वैसे  तो  इन  दोनों  शब्दों  के  थि  स्पष्ट  हैं  उपयुक्त

 भी  क्योंकि  अनेकों  भारतीयों  ने  शहीद  होकर
 ही

 स्वराज्य  प्राप्ति  में
 हमारी  सहायता  की  थी  |

 निवेदन  है  कि  श्री  बसु  के  इन  संशोधनों  को  स्वीकार  कर  लिया  जाये  कि  उन  द्वीपों  को  हैडिन

 या  द्वीपਂ  या  हिन्द  द्वीपਂ  नाम  से  पुकारा  जाये  ।  परन्तु यदि  .  उन्हें  स्वीकार  न  किया

 गया  तो  मेरे  इस  संशोधन  संख्या  १६२  को  स्वीकार  कर  लिया  जाये  जिसमें  मेंने  सुझाव दिया  हैं  कि
 भ्रन्दमान तथा  निकोबारਂ  द्वीपों को  तथा  सुभाष  द्वीपਂ  नाम  से  पुकारा जाये  ।  इसका  कारण

 यह  है  कि  हमारे  भारतीय  स्वतंत्रता  संग्राम  इन  दोनों  वीरों  की  सेवायें  कमर  हो  गयी  हैं  ।

 रत  गृह  मंत्री  जी  से  मेरी  प्रार्थना है  कि  देश के  स्वतंत्रता  संग्राम  सम्बन्धी  इतिहास  की  स्मृति
 में  इन  द्वीपों का  नाम  तथा  सुभाष  ह ्  रखा  जाये  ।

 म  सक्षम  म  मद  सख्या  ७  का  उल्लेख  करना
 श्री

 ति०
 सु०

 पत्र  चेट्टियार

 चाहता  हुं  |  वास्तव  में  तो  राज्य
 पुनर्गठन

 आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  शेनकोटाह  ताल्लुक
 मद्रास  को  मिलना  चाहिये  ।  परन्तु  बाद में  उसके  कुछ  भाग  त्रावणकोर-कोचीन  को  दे  देने  का

 निर्णय  कर  लिया  गया  ।  यह  कोई  उचित  निर्णय  नहीं  किया  गया  इसलिए  मद्रास  राज्य  के

 मुख्य  मंत्री
 ने  गुह-कायम  मंत्रालय

 को  इस  सम्बन्ध में  एक  पंत्र  लिखा

 गह-कार्य  मंत्री  जी  ने  यह  वचन  दिया  था  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  त्रावनको  र-कोचीन  राज्य  के

 मुख्य  मंत्री  से  बातचीत  करेंगे
 ।  में

 पूछना  चाहता  हूं
 कि

 गुह-किये  मंत्री
 जी

 ने
 इस

 सम्बन्ध  में  क्या  कुछ

 किया  है हैं  पर  त्रावणकोर-कोचीन  के  मुख्य  मंत्री  ने  क्या  उत्तर  दिया है  |

 अन्दमान  तथा  निकोबार  द्वीपों  को  नेताजी  सुभाषचन्द्र  के  नाम  पर  पुकारने  का  जो  सुझाव

 प्रस्तुत  किया  गया  उसे  में  सहने  स्वीकार करता  हुं  ।  परन्तु  उस  वीर  नेता की
 स्मृति

 में
 केवल

 इतना ही  पर्याप्त  नहीं है  ।

 श्री  दामोदर  सेना  :  में  संक्षेप  में  मिनिकाय  तथा  श्रमीनदिवी

 दीपों  के  सम्बन्ध  में  निर्देश  करना  चाहता  हूं
 ।  वे  इस  विधेयक

 के  अनुसार  एक  संघ  क्षेत्र माने
 जायेंगे  ।

 गुह-किये
 मंत्री  जी  ने  कल  यह  कहा  था  कि  संघ  क्षेत्रों  को  भी  संसद  में  प्रतिनिधित्व

 दिया  जायेगा  |  परन्तु  उन्होंने  यह
 नहीं

 बताया  कि  इन  मिनिकाय  तथा  श्रमीनदिवी

 के  द्वीपों  को  प्रतिनिधित्व  कसे  दिया  जायेगा  ।  श्री  बसु  ने  यह  सुझाव  दिया है  कि  उन्हें  राज्य  सभा

 में  एक  स्थान  दिया  जाये
 |

 में  उनसे  सहमत  नहीं हं  ।  में  चाहता  हूं  कि  उन्हें  लोक-सभा  में  भी  एक

 स्थान  दिया  जाये  |

 यह
 द्वीप  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  ard  औरमै ंमें  उनका  प्रतिनिधित्व

 करता  हूं
 ,  इसलिये  मेरा

 निवेदन  हूँ  कि  उन्हें  लोक-सभा
 में

 एक  स्थान  अवश्य  दिया  जाये  ।  यदि  गह-किये  मंत्री  जी  उनकी

 श्राबादी कम कम  होने  के  कारण उन्हें हैं  लोक-सभा  में  एक  स्थान  न  दे  सकें  तो  उस  स्थिति  में  उन्हें  इस

 प्रतिनिधित्व  केਂ  लिये  केरल  राज्य  के  किसी  निर्वाचन  क्षेत्र  का  एक  भाग  मान  लिया  जायें  ।

 गह-कार्य  मंत्री जी  से  यह  प्रा थें ना हे  कि  वे  इन  द्वीपों  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  स्पष्टीकरण  करने  की

 कर  |

 श्री  ato  ato  मोर े:  में  श्री  कामत  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  संशोधन  का  विरोध
 करता

 जिसमें  उन्होंने  अन्दमान  का  नाम  बदल  देने  का
 सुझाव  दिया है  ।

 अन्दमान  शब्द
 हनुमान

 शब्द  का

 as  में
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 मलाया  में  बोला  जाने  वाला  रूप है  जिससे  प्रकट  होता है  कि  हनुमान  जी  की  प्रसिद्धि  दुर  दूर  तक
 फैली

 हुई
 wa:  यदि  हम  wa  उसका  नाम  बदल  देंगे  तो  उससे  भारत से  बाहिर  के  लोगों की  धार्मिक

 भावनाओं  पर  कुठाराघात  होगा

 यह  देख  कर  मुझे  बड़ा  श्राइचयें  हुआ हैं  कि
 श्री  कामत  केवल  आधुनिकता की

 झोंक में  अकर

 कई  शताब्दियों  के  पुराने  नामों  को
 बदल  पर  बल  दे  रहे  ह्

 ~

 यदि  हम  इस  प्रकार  से  प्राचीन  नाम  बदलते  गये  तबर  तो  हमें  सभी  प्रांतों
 के

 नाम  बदल  देने

 पड़ेंगे ।

 अध्यक्ष  इस  इलाज  के  बारे  में  मुझे  यह  कहना  है डा०  चन्द्र  )

 कि  यह्  ह ह ५ प स्ट्ट  का  लफ्ज  है  उसके  कारण  काफी  कंफ्यूजन  अथवा  धुंधलापन  हमारे  मनों  पर  पड़ता

 हमारे  मनों  पर  ही  नहीं  बल्कि  बाहर  के  देशों  के  लोगों  के  मनों  पर
 भी  ऐसा  ही प्रभाव  पड़

 सकता  कि  शायद  हिन्दुस्तान  एक  राष्ट्र  नहीं है
 ।  इसलिये  में  समझता

 हुं
 कि  शब्द  को  हटा

 ्  ra
 कर  हिरासत  ह  या  दूसरा  कोई  शाब्द रख  दिया  जाये  तो  उससे  हमारे  देश  का  काफी

 नाम  प्रौढ़

 गौरव  ौर  राज  जो  संकुचित  भावना  हमारे  यहां  आरा  गई  है  कि  अपनें  अपने  प्रांविन्स  की  बात

 को  ही  हमेशा  कहा  इस  परिवर्तन  को  कर  देने  से  उसके  स्थान  पर  दूसरी  भावना  जायेगी  ग्रोवर

 पूरे देश  की
 स्वायतता

 को
 बढ़ाने  की

 प्रो  हमारे  कदम
 इसलिये

 झप
 oe } tcc  बाबद

 को
 हटा

 कर  पीद प्रान्त  या  दूसरा  कोई  नाम  रख  दीजिये  |

 दूसरी  बात  जो  कही  गई  है  वह  भ्रन्डमान  कौर  निकोबार  द्वीपों  के  बारे  में  हैं  जिनके  लिये  कहा

 जाता हैं  कि  नाम  परिवर्तित  कर  दिये  जाये  ।  श्री  मोरे  साहब  यहां  नहीं  लेकिन
 उनकी  बात

 मेरी

 समझ  में  भराई  नहीं  |  उन्होंने  काफी  मजाक  में  हनमान  झर  अन्दमान  की  बात  कदी  ।  में  समझता

 हुं  किश्नी  कामत  ने  काफी  अनुसंधान  अथवा  flay  करके  इस  बात  को बताने  की  कोशिश  की  थी

 कि  उसका  इतिहास  श्रादसियों  का  इतिहास  उसका  मतलब  कोई  सिर्फ  हनुमान  से  नहीं  था  ।

 वह  एक  मजाक  की  बात  मान  ली  मेरा  ख्याल  है  कि  जब  हम  दूसरे  प्रान्तों  के  नामों  में  परिवर्तन

 कर  रहे  जैसे  हैदराबाद  का  नाम  परिवर्तित  हो  रहा  हैदराबाद  के  साथ  मेरा  भी  ताल्लुक

 उसका  नाम  परिवर्तित  होता  है  तो  उसमें कोई  एतराज  हैदराबाद का  नाम  कोई  बहुत

 बरच्छा  नाम  नहीं  न  वहां  की  संस्कृति  से  हमे  बहुत  प्रेम  है
 ।

 इसी  तरह से  कौर
 भी

 जगह  हें  जिनके
 नाम  बदल  रहे  हूं  ।  ऐसी  हालत  में  अगर  इन  द्वीपों  के  नाम  बदल  जाते  हैं  तो  कोई  वक  नहीं  है

 ।

 किसी  भी  देश  के  इतिहास  के  अन्दर  जब  एक  पृष्ठ  के  बाद  दूसरा  पृष्ठ  लिखा  जाता  है
 तो

 उस  पृष्ठ

 के  साथ  नामों  का  भी  परिवर्तन  होता हे  ।  जब  हमारे  देश  में  स्वराज्य  के  लिये  संघ  हम्ना  है  अर

 काफी
 प्रयत्नों  के  बाद  हमें  स्वराज्य  प्राप्त

 तो
 में  समझता  हूं

 कि
 यह  आवश्यक  हैं

 कि
 हमारे

 यहां के  नाम  परिवर्तित हों
 ।  न

 केवल  नामों  का  ही  परिवर्तन  हो  बल्कि  जो  हमारे  गांवों  तथा  शहरों
 की  रूपरेखा जो  नक्शा उसको  भी  बदलना  चाहियें  ।  मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  ard  कि

 भारतवर्ष  के  स्वतन्त्र  होने  के  बाद  भी  राजधानी  में  जिन  वाइ सरायों  कौर  जेनरलों  ने  ५»

 शासन  में  हमारा शोषण  किया  उनकी  बड़ी  बड़ी  मूर्तियां  हों  ।  यहां  क्या  कहीं
 भी

 बम्बई  कहीं  तो  यह  हमारे  लिये  बड़ी  दामे  कौर  की  बात है  ।  यह  चीजें

 किसी
 भी

 दूसरे  देश  के  प्रकार  नजर  नहीं  प्रति  इसलिये  मैं  समझता  हूं  कि  परिवर्तन  होना  श्रोवश्यक

 जब  हम  कहते  ह  कि  हम  एक  प्रगतिशील  देश  हें  ौर  तरक्की  की  तरफ  जा  रहे  उन्नति  की

 तरफ  ग्र ग्रे सर  हो  रहे  तो  यह  परिवर्तन
 way  करने  चाहियें  ।  स्टेटस  रिश्रार्गेनाइजेशन  बिल

 के  जरिये  बहुत  से  परिवर्तन  हमने कर  लिये  एक प्रान्त  को  हम  दूसरे  प्रान्त  में  मिलाने  जा  रहे

 बहुत  से  प्रान्त  नहीं  भी  मिलना  उनको
 भी

 हम  मिला  रहे  कहीं  पर  हम  बा-लिंगुभ्नल

 प्रान्त  बना  रहे  हें  घौर  पर  मल्टी-लांगुल  बना  रह ेहूं  तो  मैं  समझता हूं  कि  जो  दूसरे  परिवर्तन

 हम  करना  चाहते  हूं  उनको
 भी

 हम  कर
 दें

 ।  में  समझता  हूं  कि  इन  परिवर्तनों  से  हम  एक  कनफ्यूजन
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 [sto  सुंधा  चन्द्र

 सा  पैदा  कर  रहे  में  चाहता हूं  कि  हम  इस  कनफ्यूजन  को  दूर  करें  शौर  उसको  दूर  करने  का
 तरीका में  झ्रापको  बतलाना  चाहता  हूं  ।  अंडमान  श्र  निकोबार  भ्राइलंडस  में  जब  हिन्दुस्तान
 आजादी  की  लड़ाई  लड़  रहा  एक  कदम  उठाया  गया  था  जिसमें

 कि
 आजाद  हिन्द  फौज  का

 बहुत  बड़ा  हाथ  था ।  हम  आजाद हिन्द  फौज  को  भूल  जायें .

 श्री  कामत
 :

 नहीं  भूलेंगे  ।

 डा०
 सुरेश  चन्द्र

 :  लेकिन
 में  समझता हूं  कि

 हिन्दुस्तान
 के

 लोग  इसे  कभी
 भूलेंगे

 ।  यह

 यालियामेंट  चाहे  उसको  भूल  .  .

 श्री  कामत
 :

 हरगिज  नहीं  ।

 डा०  चन्द्र :  लेकिन  जब  तक  भारतवर्ष  स्वतन्त्र  रहेगा  तब  तक  हिन्दुस्तान के  लोग

 आजाद  हिन्द
 फौज  को  नहीं भूल  सकते  ।  अराज  हमें  मानना  ही  पड़ेगा

 कि
 हम  आजाद  हिन्द

 फौज

 को
 भूल  चुके

 श्री
 कामत

 :
 गवर्नेमेंट भूल  चुकी  है

 डा०  सुरेश  चन्द्र
 :  लेकिन  में  श्रमिकों याद  दिलाना  चाहता  हुं  कि  ग्रह  wise  हिन्द  सेना  ही

 जिस  ने  सबसे  पहलें  अ्रंडमान  कौर  निकोबार  श्राइलेंडस  में  श्री  कर  भारत  का  तिरंगा  झंडा  फहराया

 था  ।  इस  पालियामेंट  के  ऊपर  यह  झंडा  बाद  में  फहराया  गया  लेकिन  वहां  पर  इसे  पहले  फहराया

 गया  था  ।  उस  आजाद  हिन्द  फौज का  नेतृत्व  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  के  हाथ  में  था

 वह  वहां  भाये  थे  alt  उन्होंनें  उसको  स्वतन्त्र  किया  कौर  आजाद  हिन्द  फौज  के  लोगों  ने  उसे

 अपने खून  से  सींचा  ।  राज में  समझता हुं  कि  हम  उस  नेता की  समति
 को

 कायम  रखें
 कौर

 उन

 शहीदों  की  स्मृति  को  कायम  रखें  जिन्होंने  भारत  वर्ष  की  आजादी  में  योग  दिया है
 ।  इसका

 कुछ  पता  नहीं  कि  कराया  सुभाषचन्द्र  बोस  मर  चुके  हैं  या  जिन्दा  इसके  बारे  में  हमें  तभी  पता  लगेंगा
 जब  जो  कि  कमिटी  बैठी  हुई  हैं  वह  भ्र पनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  देगी  ।  हमें  किसी  भी  सुरत में

 उनकी

 स्मृति को  नहीं  भूलना  चाहिये  ।  सुभाष  बोस  क्या  चाहते थे  ?  उनकी  हमेशा  यह  ख्वाहिश रही
 थी  कि  हिन्दुस्तान आजाद  भारत  स्वतन्त्र हो  ।  इसी  के  लिये  वह  जिए  कौर  ae  वह  मरे  चुके

 हैं  तो  इसी  के  लिये  मरे  हमें  उनकी  स्मृति  में  इन  द्वीपों  का  नाम  वही  रखें  जो  उन्होंने
 स्वयं

 रखा  था  ।  उनकी  यह  ख्वाहिश  कभी  नहीं  थी  कि  उनकी  मशहूरी  हो  कौर  उनके  नाम  पर  जगहों

 के  नाम  रखे  जायें  ।  मुझे  उनके  साथ  काम  करने  का  सौभाग्य  प्राप्त  हुझआा है श्र में यह ग्रोवर  में  यह  निर्चयपूवेक

 कह  सकता  हूं  कि  उनके  हृदय  में  कभी  भी  यह  झ्राकांक्षा नहीं  कभी  भी  उनकी  यह  इच्छा  नहीं
 थी  कि  उनके  नाम

 को
 चरागे

 बढ़ाया

 जाये
 ।  इस  वास्ते  भी

 में
 यह  चाहता  हूं  कि  उन

 दो
 नामों

 को  जो

 कि  उन्होंने दिये  थे  उनको  हम  स्वीकार कर  लें  ।  प्यार  गवर्नमेंट इसको  स्वीकार  कर लेती  है  तो  में

 समझता हूं  कि  एक  बहुत  ही  wea  कदम
 वह  इस  दिशा  में  उठायेगी ।  इस

 वास्ते
 में  इस  पर  बहुत

 जोर  देना  चाहता  प्रौढ़  कहना  चाहता  हूं  कि  जिन  लोगों  ने  भारत  की  स्वतन्त्रता के  लिये  चल

 आपको  बलिदान  कर  दिया  उनके  नाम  पर  ही  इन  द्वीपों  का  नाम  रख  दिया  जाये  ।  उनके  बलिदान

 से  पहले  आरती  बहुत से  लोग  थे  जिन्होंने  भारत  की  श्राजादी  के  लिये  god  areal  बलिदान

 कर  इस  चीज  को  भी  हम  कभी  नहीं  भूल  सकते  ।  अगर  हम  यह  चाहते हूं  कि  हम  नेताजी के
 नाम

 को  भी  भूल  जायें  तो  हम  उनके  नाम  को
 भूल

 सकते  हें  लेकिन  जिन  लोगों  ने
 भारत  की  स्वतन्त्रता

 के  लिये  अपने  आपको  बलिदान कर  उन  शहीदों
 को

 हम  कभी  नहीं भूल  सकते  |
 हमें  उनकी

 याद  ard  दिलों  में  हमेशा  ताजा  रखनी  होगी
 ।

 उनकी  स्मृति  मे  हमें  कुछ  न  कुछ  अवश्य  करना  होगा

 जिससे  कि  आगे  चल  कर  जो  हमारी  दूसरी  जैन रे शंस  जायें  उनको  एक  प्रकार  से  इंस्पिरिशिन  मिलता

 रहे  जिस  से  वे  समझें  कि  ये  वे  लोग  थे  जिन्होंने  देश  की  स्वतन्त्रता के  लिये  अपनी  जान  की
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 बाजी  लगा  दी  प्रौढ़  देश  को  स्वतन्त्र  करा  के  छोड़ा  ।  जिन्होंने  अपने  आपको  बलिदान
 किलावे  न

 सिर्फ  इसी  देना  मे  रहने  वाले  थें
 बल्कि  दूसरे देशों  में  रहने  वालें  भी  थे  ।  में  चाहता  हूं  कि  इन  नामों

 को  बदल कर  हम  उनका  नाम  शहीदों  के  नाम पर  रखें  ताकि  उनकी  स्मृति
 को

 हम
 अपने  दिलों  में

 ताजा रख  सकें  ।

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  (  श्री  :
 में  आपका

 ध्यान  इस  बात
 की  झ्राकर्षित

 करना  कि  खंड  २  से  १०  के  बारे  में  कई
 सरकारी  संशोधन  भी  खंड  २  के  लिये  संशोधन

 संख्या  १२६  कौर  १२७  हें  गौर  खंड  ३  के  लिये
 दो  संशोधन  संख्या  QWs  कौर  RE  हैं  रोक खंड

 ८

 लिये  संशोधन  संख्या  १३० है
 ।

 श्री  fao  घ०  देशपांडे
 :  श्री  बसु  कौर  मेरे  माननीय  नेता  श्री  चटर्जी

 ने
 जो

 भावनायें  प्रकट की  में  उनका  समधन
 |

 में  ने  संशोधन  संख्या  8.0  रोक  €४  प्रस्तुत  किये  एक  संशोधन  में  में  ने  यह  सुझाव
 दिया

 है  कि  इसका नाम  हुतात्मा  द्वीपਂ  रखा  जायें
 क्योंकि

 गत
 एक  शताब्दी

 से  यह
 शहीदों  का  द्वीप

 रहा  यदि  इसका  नाम  शहीद  द्वीप  रखा  जाये
 तो  भी

 मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  हूं  क्योंकि
 इनका

 भाव  एक  ही  है  |

 जब  भी  कभी  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  का  स्मारक  बनाने  के  लिये  कहा  जाता  हूं  तो  सरकार

 उस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  देती  हैं  ।  मेरे  विचार से  यदि  नेताजी  जीवित  भी  हों
 तो  भी

 उनका
 स्मारक

 बनाने में  कोई  हर्ज  ।  मैंने  इन  द्वीपों  का  नाम
 वीर

 सावरकर  कौर  भाई  परमानन्द  द्वीप

 रखे  जाने  का  भी  सुझाव  दिया है  परन्तु  सरकार  इन्हें  पसन्द नहीं  करेगी  ।
 इन  शहीदों ने  यहां  कष्ट

 सहन  किये  हैं  ।

 में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  अ्रण्डमान  शर  निकोबार  में  हमारे  असंख्यक  शहीदों  ने  अपने

 जीवन  का  बलिदान  दया  है  इस  लिए  हम  चाहतें  है  कि  इसका  नाम  बदल  दिया  जाये  करार  मुझे

 आशा  है  कि  सरकार  हमारी  प्रार्थना  स्वीकार  कर  लेगी  ।

 मेंरा  एक  सुझाव  यह  भी  है  कि  शब्द  के  लिये  दाऊद  राज्य  का  प्रयोग  न  करते  हुए

 उसे  प्रदेश  अथवा  प्रान्त  ही  कहा  जाये  ।

 गृह-कार्य  मंत्री  से  मुझे  यह  भी  निवेदन  करना  है  कि  क्योंकि  वह  हिन्दी  के  बड़े  प्रशंसक  हैं  कौर

 वह  इस  पक्ष  में  नही ंहैं
 कि  नामों  को  बिगाड़ा  जाये  इसलिये  बम्बई  राज्य  का  नाम  मुम्बई  प्रदेश

 रखा  जाये  अथवा  ऐसा  ही  कोई  अन्य  नाम  हिन्दी  भाषा  से  लिया  जायें  |  गुजरात  तथा  महाराष्ट्र

 के  नाम  मिट  नहीं  जाने  चाहियें  ।  इसी  प्रकार  पश्चिम  बंगाल  का  नाम  बंगला  उड़ीसा  का  नाम

 उत्कल  रखा  जाना  चाहिये  |

 श्री  उ०  सर  त्रिवेदी  :  व्यक्तिगत
 रूप  से  इस  जनतंत्र  के  युग  में  में

 उपनिवेशवाद
 में

 विश्वास

 नहीं  करता हूं
 ।  अन्दमान  र  निकोबार  यें  नाम  अंग्रेज़ों

 ने
 दिय  थे  और  यदि  उन्हें  बदलना  ही  है

 तो  यह  बात  वहां  के  निवासियों  पर  छोड़  दी  जानी  चाहिये  ।  हम  विजेता  होने  का  दावा  नहीं  करते

 न  हम  कहीं  बस्तियां  स्थापित करने  जा  रहे  हें  ।

 श्री

 देशपांडे

 ने  यह  सुझाव  दिया  हूँ  कि  जहां  श्री  सावरकर  को  कारावास  में  रखा  गया
 कम  से  कम  उनका  नाम  उस  स्थान से  सम्बद्ध  किया  जा  सकता  है  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  वह

 ब्लेग्नर  का  नाम  बदलकर  सावरकर  पोर्ट  कर  दे  कौर  मेरा  निवेदन  है  कि  हमारे  महान  नेता

 सुभाष  चन्द्र  बोस  की  स्मृति  में  भी  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  जायें  ।.
 इसके  अतिरिक्त  में —

 मूल  अंग्रेजी  में
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 उ०  मठ

 इस  बात
 पर

 जोर  देता  हूं  कि  हमें कोई  ऐसी  कार्यवाही  नहीं  करनी  चाहिये  जिससे  लोगों  में  यह

 धारणा  उत्पन्न हो
 कि

 हम  विजेता  हैं  या  दूसरों  पर  विजय
 प्राप्त

 करके  उपनिवेश  स्थापित
 करना

 चाहते हैं  ।

 में  एक-दो  सुझाव  कौर  देना  चाहता  हूं
 ।  प्रथम  भ्रनुसूची  की  शब्दावली  ग्रान्ट्स  प्रदेश

 रखा
 गया  है भ्र ौर  ढ अ्रान्घ्र पै  के  at

 ग
 लगाने  का  औचित्य  मेरी  समझ  में  नहीं  ।  मध्य  प्रदेश  में

 दाऊद  उस  राज्य  की  विशिष्ट  स्थिति  कारण  रखा
 गया

 fmt  इसलिये  वहां  शब्द

 प्रदेश
 लगाना  उचित  ही  है  किन्तु  area  एक प्रान्त  राज्य है  इसलिये  शब्द  प्रदेश

 को  हटा

 देना  चाहियें  ।

 इन
 शब्दों  का  अनुवाद

 प्रग्रेंजी  में  करके या  उसे  भ्रंग्रेजी  में  पढ़  के  हम  कई  नामों  को  रोक

 क्लिष्ट  बना  देते  Sl  कल  समाचार  पत्र  में  एक  चोरी  का  जिक्र  था  जो  कि  रतलाम  कौर  दोहद

 के  बीच  हुई  थी  फिल्  एक  हिन्दी  दैनिक  के  सम्पादक  ने  दोहद  के  लियें  दोहरी  लिखा  कौर  इसका

 aa  दो  सीमाएं होता  है  ।  उड़ीसा  न  श्रमिकों  उत्कल  कह  सकता  है  कौर  इस  पर  किसी को

 आपत्ति
 नहीं

 होगी  ।  इसी  प्रकार  गुजरात  कौर  बम्बई  का  द्विभाषी  राज्य  पश्चिम  प्रान्त  कहला

 सकता है  ।  नाम  इस प्रकार  रखें  जानें  चाहिये हमें  जिनसे  हमारी संस्कृति का  कुछ  आभास  मिलें  |

 पृष्ठ ३े  पर  मद  १५  जम्मू कौर  काश्मीर  के  बारे में  है  ।  हमने यह  कहा हालंकि  यह
 क्षेत्र  वह

 क्षेत्र  है  जो  संविधान  के  प्रारम्भ  से
 तुरन्त  पहले  जम्मू  र  काश्मीर  के  भारतीय

 राज्य  में  सम्मिलित

 मेरा
 नम्र  निवेदन है  कि  28s  में  इस  राज्य  क्षेत्र  का  कुछ  हिस्सा  हमसे  छीन  लिया गया  था

 में  यह
 जानना  चाहता  हूं

 कि  संविधान  के  प्रारम्भ  के  समय  यह  क्षेत्र  क्या  था  ?
 इसलिये  मेरा

 सुझाव  यह  हैं  कि  उचित  संशोधन  किये  जायें  ताकि  अगस्त  १९४७  में  जो  राज्य  क्षेत्र  था  वह  जम्मू

 शौर  काइमीर  का  राज्य  क्षेत्र  रहे  ।

 राज्यों  के
 पुनर्गठन

 कौर  बम्बई  को  द्विभाषी  राज्य  बनाने  के  उत्साह  में  हमने  उन  फ्रांसीसी

 बस्तियों  पर  विचार  नहीं  किया  जो  गत  वर्ष  भारतीय  संघ  में  विलीन  हुई  हैं  ।

 seed मेरा सुझाव  यह  हैं  कि  जब  हम  सारे  देश  के  लिये  अनुसूची  तैयार  कर  रहे  हें  तो  उक्त  बस्तियों

 उससे  भ्र पर्वा जत  न  किया  जायें  ।

 मेंने  खंड  ४
 में  संशोधन  के  लिये  एक  सुचना  दी  हैं

 ।
 मेरी  व्यक्तिगत  राय  यह  हूं

 कि

 लोक-सभा  की  सदस्य  संख्या  ५००  ही  रखी  जायें  सनौर  जनसंख्या  के  प्राकार  पर  अथवा  संघ  क्षेत्रों

 से  निर्वाचित  सदस्यों  को  मिला
 कर  इसे

 बढ़ाया न  जाये  ।  यदि देश  में  हमें  प्रजातन्त्र की  स्थापना

 करना  हे  तो  वह  प्रजातन्त्र  aaa  एकसम  होना  चाहिये  ।
 इस

 उपबन्ध  के  जरिये  लोक-सभा  के

 सदस्यों  के  निर्वाचन  के  लिये  दो  तरीके  निर्धारित  किये  जा  रहे  हैं  कौर  इस  प्रकार  का  पक्षपात  या

 भेदभाव  अ्रनुचित है
 ।  संघ  क्षेत्रों  से  चुने  जाने  वाले  सदस्यों  के faa  भी  वही  विधि  होनी  चाहिये  जो

 कि  अन्य  सदस्यों  के  लिये  निश्चित है

 खंड  ५  के  उपबन्धों
 के

 बारे  में  एक  संशोधन  है  जिसकी  कौर  में
 सदन  का  ध्यान  आकर्षित

 करता  श्रनुच्छेंद  के  अनुसार यदि  कोई  वचन  था  सनद  यह  व्यवस्था

 करती  हैं  कि  यदि  कोई  विशिष्ट  अधिकार  किसी  तीसरे  पक्ष  को  मिलें  तो  वह  पक्ष  उपबन्धों  के  आधार

 पर  उक्त  प्रधिकार  का  लाभ  उठा  सक  ता  ह  ।  इस  उपबन्ध  के  स्थान  पर  जिस  नये  उपबन्ध  को  रखनें

 का  प्रयत्न किया  जा  रहा  उसमें  यह  कहा  गया  है  कि  यह  अधिकार  किसी  ऐसे  पक्ष  द्वारा  प्रयोग

 नहीं  किया  जायेगा  ।  मेरी  राय  यह  है  कि  जहां  तक  राज्यों  का  संबंध  किसी  विवाद  के  उत्पन्न

 होने  की  स्थिति  में  तो  यह  ठीक  है  किन्तु  किसी  तीसरे  पक्ष  को  न्यायनिर्णयन के  अधिकार  से  वंचित
 ठीक  नहीं  सरकार के  पास  स्थिति  की  जांच  करने  के  लियें  काफी  समय  है  और  मेरा  सुझाव
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 यह  है  कि  पुराना  उपबन्ध  कायम  रहे  उसके  साथ  यह  स्पष्टीकरण  जोड़  दिया  जायें  कि
 इन

 उपबन्धों

 के  अन्तर्गत  जिस  किसी  तीसरे  पक्ष  को  अधिकार  प्राप्त  हुये  बह  उनका  प्रयोग  भविष्य  में  भी
 कर

 सकता

 श्री  आनन्द  चन्द  श्रीमान इस  विधेयक  के  खंड़
 ४

 के  नये  अनुच्छेद  5& (2)

 के  बारे  में  मेरा  निवेदन  यह  हैं  कि  यह  उपखंड  संघ  राज्य-क्षेत्रों से  २५  सदस्यों  के  निर्वाचन

 का  उपबन्ध करता  है  प्रौढ़  मूल  विधेयक में  केवल  २०  सदस्यों
 के  लिये  उपबन्ध  था  ।  जब  बंबई

 को  एक  संघ  राज्य-क्षेत्र  माना  गया  था  तो  यह  संख्या  २५  थी  ।  सौमाग्य
 से  बंबई  अब  एक

 राज्य  है  श्र  मेरा  ख्याल  है  इस  संख्या  को  २५  न  रखकर  पहले  के  समान
 २०

 कर
 दिया  जाये

 |

 यही  संशोधन  मैं  ने  प्रस्तुत  किया  है  ।  इसी  सिलसिले  में  श्री
 उ०

 त्रिवेदी  ने  यह  आशंका  प्रगट  की

 है  कि  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  सदस्यों  का  निर्वाचन  किसी  अन्य  तरीके से  होगा  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  उन्हें

 गलतफहमी  हुई है  ।  उपखंड  में  कहा  गया  है  कि  निर्वाचन  की  विधि  संसद  निर्धारित  करेगी

 कौर  मुझे  विश्वास है  कि  संसद  इस  बात  की  समुचित  व्यवस्था  करेगी
 कि

 संघ  राज्य  क्षेत्र  से  चुने

 जाने  वाले  सदस्य  वयस्क  मताधिकार  पर  उस  प्रकार  उस  प्रक्रिया  के  अनुसार  चुनें
 *  जायें

 जिसके  भ्रनुसार  इस  सदन के  अन्य  सदस्य  चुने  जाते  हैं  ।

 श्री  त्रिवेदी  ने  यह  सुझाव  दिया  हैं  कि  लोक-सभा  की  सदस्य  संख्या  ५०० से
 न  हो

 मेरा  ख्याल  हैं  कि  सभी  राज्यों  के  कुल  प्रतिनिधि ४८६  होंगें  ्र  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  ने  कहा  था

 कि  संघ  राज्य  क्षेत्रों के  सदस्य  १४५  होंगे  यानि  लोक-सभा के  कुल  सदस्य  ५०१  होगें  ।  प्रकार

 सात  लाख  लोगों  के  लिये  इस  सदन  में  एक  प्रतिनिधि  होगा  कौर  प्रतिनिधि  का  यह  भ्रनुपात  काफी  बड़ा

 है  इसलिये  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  के  न्याधार  पर  हमें  सदस्य  संख्या  भी  बढ़ानी  होगी  ।  इसी  बात  को
 ध्यान

 में  रखते हुए  राज्यों  से  निर्वाचित सदस्यों  की  संख्या  ५००  कौर  संघ  क्षेत्रो ंके  अतिरिक्त  सदस्यों  कि

 संख्या  २०  रखी  गयी  है  ।  में  आशा  करता  हूं  कि  चूंकि  यह  एक  अनुषांगिक  संशोधन  है  इसलिये  माननीय

 गृह-कार्य  मंत्री  इसे  स्वीकार कर  लेंग े1

 अध्यक्ष  महोदय :
 में

 यह  घोषित  कर  दं  कि  सदस्यों  द्वारा  इस  खंड  समूह के  लिये  प्रस्तुत

 थे  जाने  वाले  चुनें  गये  उन  के  अन्यथा  स्वीकार्य  होने  की  इस  प्रकार हैं  :

 खंड २  १६०,  १२६

 १३७,  १२७

 १३८  VSN) 938  ४,  &R,  iS =~"?  १६१

 झर  १६२

 खड़ ३  १२८  )

 १२९  )

 खंड ४  98

 खंड ८
 R¥R, PRo

 ८

 खड़  १०  €

 खंड  R— (aaa  १  कौर  प्रथम  श्रनुसची  का  संशोधन

 श्री  कामत  :

 में  अपना  संशोधन  संख्या
 १६०

 प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 प्रंग्रेजी
 में



 तग  ~~ १८७६  WIaaia  नवां  संशोधन  ह  ie  जा  q  ५  १९५६

 गृह-कार्य  site  भारी  उद्योग  मंत्री  गो०  ब०  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 पीठ  २,  पंक्ति  १  —

 दाऊद  Constitution  के  बाद  निम्नलिखित जोड़  जाये

 ‘“‘as  amended  by  the  States  Reorganisation  Act,  1956,  and

 the  Bihar  and  West  Bengal  (Transfer  of  Territories)

 Act,  1956”  पुनर्गठन  PEYG  भ्र  बिहार  तथा  पश्चिम

 बंगाल  क्षेत्रों  का  2eYNE  द्वारा  संबोधित रूप  कण  |

 1  को
 न०  रा०ठ  मुनि स्वामी  ( aifearar) )  संशोधन  संख्या  १३७  प्रस्तुत करता  हूं ।

 ato  qo  श्रीमान  में  प्रस्ताव करता  हूं

 (१)  पष्ठ  २,  पंक्ति  श३े-ण

 अन्त  में  निम्नलिखित जोड़  fear  जाये
 excluding

 the  territories

 1e  Bihar  and  West specified in sub-section  (1)  of
 Section

 3
 of

 Bengal  (Transfer  of  Territories)  Act,  1956”  बिहार  तथा  पश्चिम
 ~

 बंगाल  का  QeVs  फ  बारा  ३  की
 उप-धारा  (१)  में

 उल्लिखित  राज्य-क्षेत्रों  को  छोड़  कर
 '

 |

 (2)  पीठ  २,  पंक्ति  Rv —

 दाऊद  (  )  के  स्थान  पर

 (  )  रखा  जायें  |

 (3)  पृष्ठ २,

 az  10”  के  स्थान पर
 शब्द  8”

 ह
 ३  रखे  जायें  ।

 (४)  पृष्ठ  २,  पंक्ति  ३१--

 शब्द

 विक
 "\

 के  स्थान  पर  ae  0

 (“  घारा  }  रखे  जायें  |

 (4%)  पृष्ठ

 पंक्ति  ४७  से  ve  तक  निकाल  दी  जायें  ।

 पृष्ठ 3,  पाता  §o— (६)

 WU ction
 13”  के  स्थानीय ase

 11

 धारा  ११  )  रखे रखे  जायें  ।

 (9)  qua ३,  पंक्ति  2 eee

 12  के  स्थान पर  दाऊद
 10

 20”)  रखें  जायें

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 )

 विधेयक  १८७9७

 (5)  पृष्ठ  पंक्ति  Re—

 gad  में  निम्नलिखित  जोड़  दिया  जाये  also  the  territories

 specified  in  sub-section  (1)  of  Section  3  of  the  Bihar  and

 West  Bengal  (Transfer  of  Territories)  Act,  1956”  बिहार

 तथा  बंगाल  की  १९५६ की  घारा  ३  की

 उप-धारा  (१)  में  उल्लिखित  राज्य-क्षेत्र

 ह

 (&)  पृष्ठ

 पंक्ति  ३४  ate  ३५  निकाल  दी  जायें
 ।

 tet  न०  to  मुनि स्वामी :  में
 अपने  संशोधन  संख्या  १३८  श्र  Re  प्रस्तुत  करता  हुँ

 ।

 श्री  क०  Fo  में  संशोधन  संख्या
 ४

 प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री
 fao  घ०  देशपांडे

 :  में
 अपने  संशोधन  संख्या  €३  शौर  €४  प्रस्तुत  करता हूं

 श्री  कामत
 :

 में  अरपना  संशोधन  संख्या  १६१  १६२  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 खंड  ३--(श्रनुच्छंद  ८०  शौर  चौंथी  अनुसूची  का  संशोधन )

 गो०  पथ  पन्त
 :

 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि
 :

 पृष्ठ  ४,  पंक्ति  २४

 शब्द  के  बाद  निम्नलिखित  जोड़  दिया  जाये  :  amended  by
 the  States  Reorganisation  Act,  1956,  and  the  Bihar  and

 West  Bengal  (Transfer  of  Territories)  Act,  1956”

 gated  १९५६  कौर
 बिहार  पश्चिम  बंगाल  का

 हस्तान्तरण )  १९५६  द्वारा  संद्योधित  रूप  में

 {
 (2)  \ (2  )  पीठ  ४५,  पंक्ति १--

 Filan? ह
 23  [“23”]  के  स्थान  पर  ०0  २२

 रखा  जाय  ।

 (2)  पृष्ठ  Wen

 रखे  जायें  ।
 4  Bombay  27”  (”

 ४  बंबई  २७१  )

 पृष्ठ

 पंक्ति ६  को  निकाल  दिया  जाये  ।

 (¥)  पृष्ठ  द  १२--ल्

 15  के  स्थान  पर  “16”  ow  रखा  जाये

 (¥)  पृष्ठ---

 afer  १४  को  निकाल  दिया  जाये  ।

 एएए ण

 मल  wast  में
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 गो०  ब०

 (६)  पृष्ठ  ५,  पंक्ति
 १९--

 "226"  hRae” |  के  स्थान  पर  “220”  [“220”]  रखा  जाये  |

 नंद  ard  में  प्रस्ताव करता  हं  कि

 पृष्ठ  ४५,  पंक्ति  Re—

 दाऊद  members  के
 ~

 स्थान  पर

 दाऊद  membersਂ  सदस्य  )  रखे  जायें  |

 खंड  नियत  १६८  का

 श्री  Ao  ०0  मूलनिवासी  :  अपना  संशोधन  संख्या  १४१  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 गो०  qo  पन्त  में  करता  हूं

 (१)  पीठ  ६,  पंक्ति २७
 qy—

 word  ‘Bombay’  shall  be  omitted  andਂ  को

 निकाला  जायेगा  शर  |  इन  शब्दों  को  निकाल  दिया  जाये  ।

 (२)  पृष्ठ  ६,  पंक्ति  vo—

 रखा  जाय  ।

 शाब्द
 के

 स्थान
 पर  शब्द

 (३)  पृष्ठ  ६,  पंक्ति

 :(  महाराष्ट  )  के  स्थान पर  दाब्द  Madhya
 Pradeshਂ  प्रदेश  )  रखा  जाय े।

 श्री  Ho  प्र०  मिश्र  )  :  अ mae  में उस  पवित्र  मांग का  समर्थन

 करने  के  लिये  खड़ा  ह  जो  कि  इस  सदन  से  उठी  कि  tema  प्रौढ़  निकोबार  द्वीप  समूह  का

 नाम  सुभाष  द्वीप  रख  दिया  जायें  ।  यह  एक  बहुत  facet  मौका  हैं  जब
 कि

 मैं  एक  कम्यूनिस्ट  भाई

 के  प्रस्ताव  का  समर्थन  कर  रहा  हूं
 ।  ग्रध्यक्ष  एक  कहावत  है  कि  जादू  वह  जो  सिर  पर

 चढ़  कर  बोलता  जब  नेताजी  सुभाषचन्द्र  बोस  श्रीपाद  हिन्द  फ़ौज  बना
 कर

 पूर्वी  एशिया  में

 अंग्रेजी  दाहनशाहियत  से  लड़  रहे  तो  इस  देश  की  कम्यूनिस्ट  पार्टी  अंग्रेजी  राज्य  के  साथ  HT  से

 कंधा  मिलाकर  चल  रही  थी
 ।  उस

 ज़माने  में  उस  पार्टी
 ने

 नेताजी  ate  उन  की  oe  हिन्द  फ़ौज
 को  जो

 गालिया  उन  के  लिये  भाषा
 के

 जो  जो  भद्दे  शब्द  व्यवहार  वे  शायद  इस  देश  के

 दुश्मनों  ने  dt—aaa a
 ने  at—ret  किये  ।  लेकिन  नेताजी  ak  उन  की  are  हिन्द  फ़ौज

 ी  तक  &  fr  जनक
 लोग

 ae  सपन  के  यह  अलाल  सा  कि  किल  प्रो  ra

 बार  द्वीप  का  नाम  नेताजी  द्वीप  या  सुभाष  द्वीप  रख  दिया  जाये
 ।

 सें  समझता  हुं  कि  हिन्दुस्तान  की  2.2...
 की

 लड़ाई  के  इतिहास  बल्कि  दुनिया  भर
 की  श्राज्ञादी  की  लड़ाई  के  इतिहास  नेताजी  सुभाष  का  एक  विशिष्ट  स्थान  हिन्दुस्तान के

 इतिहास  में  जितनी  महान  हस्तियां  हुई  हें  श्र  इस  देश  में  महापुरुषों  की  कभी
 भी

 कमी  नहीं  रही

 है--उन में  नेताजी  का  नाम
 स्वर्णकारों

 से  लिखा
 जायेंगी

 ।  एक  भारतीय  जब
 भी

 अपने  जीवन  में

 पस्त-हिम्मती  अनुभव  गिरा  हुआ  अनुभव  तो  सिर्फ  नेताजी
 का

 नाम  लें  कर  ही  वह

 अ्रपने  में  साहस  कौर  वीरता  का  संचार  कर  सकेगा

 |
 इतना  बड़ा  महापुरुष  हमारे  देश  में  पैदा

 ्  |

 मल  ५ भ्रंग्रेजी  में
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 जो  मांग  इस  यहां  पर  रखी  गई  वह  बहुत  छोटी  है  ।  उस  महापुरुष  ने  हिन्दुस्तान  की  श्राज्ञादी

 को  करीब  लाने  में  बहुत  ज्यादा  हिस्सा  लिया
 |  राज  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  PVE BT OY WET का  १५  अगस्त

 का  १५  दै  न  होता--उस  दिन  भारत  को  स्वतंत्रता
 न

 मिली  होती  हम  को  यह

 दिन  देखने  का  न  १९४२  १९४३  में  दक्षिण  पूवीं  एशिया  में  आजाद  हिन्द  फ़ौज

 का
 जन्म  न  यह  एक  बहुत  छोटी  सी  मांग  है  कि  इतनी  बड़ी  हस्ती  की  यादगार  में  एक  छोटे

 से  द्वीप का  नाम  उसके  नाम  पर  रख  दिया  जाये
 ।

 इस  संबंध  में  हम  को  यह  भी
 न

 भूलना  चाहिये  कि

 जब  पहले  पहले  नेताजी  की  फ़ौज  तो  उस  ने  उस  द्वीप  पर  हमारा  तिरंगा  झंडा  पहले  पहले

 आज़ाद  कराया  ।  में  नहीं  भूलता  हूं  तो  शायद  आजाद  हिन्द  फ़ौज  उस  की  हकूमत

 ने  ही  उस  क  का  नाम  द्वीप  या  सुभाष  द्वीप  रखा  था
 ।

 श्री  शहीद  द्वीप |

 श्री  प्र०  मिश्र  :  हमारे  मित्र  श्री  देशपांडे  कौर  अन्य  लोगों  ने  भी  कहा  है  कि  इस  द्वीप का

 नाम  सुभाष  बाबू के  नाम  पर  रखा  जाना  में  समझता  हूं  कि  यह  एक  बहस  की  बात  हैं  कि  सुभाष

 बाब  जीवित  हैँ  या  नहीं
 ।

 मेरे  ख्याल  में  इस  देश  में  कोई  भी  आदमी  इस  स्थिति  में  नहीं  है  कि  वहू  कह

 सके  कि  सुभाष  बाबू  मर  ही  गये  हैं
 र  न  ही

 कोई  इस  स्थिति  में  हैं  कि  कह  सके
 कि

 वहू  जीवित
 मेरे  विचार  में  इस  समय  इस  बहस  में  नहीं  पड़ना  चाहिये  ।  राज  हमारा  यह  गतंव्य  है--इस  देश  का

 cal  इस  पीढ़ी  का  फ़ैज़  है  कि  उन  की  यादगार  उन्होंने  देश  की  जो  सेवा  उस  के  सम्मान  में

 ऐसा  स्मारक  कायम  किया  जो  कि  कराने  वाली  पीढ़ियों  को  उन  का  स्मरण करा  सके  |  इस

 के  साथ  ही  में  यह
 भी

 कहना  चाहता  हूं  कि  में  इस  को  कोई  बड़ी  चीज़  नहीं  मानता  हुं  ।  में  यह  नहीं

 समझता  हूं  कि  भ्रमर  यह  सरकार  उस  द्वीप  का  नाम  सुभाष  द्वीप  रख  तो  वह  कोई  बहुत  बड़ा
 काम  कर  देगी  ।  इससे  एक  बड़े  काम  की--एक  बड़े  स्मारक  की--शुरुवात  की  जा  सकती  है  ।

 सब  से  छोटा  काम  यह  है  कि  इस  द्वीप  का  नाम  सुभाष  द्वीप  रख  दिया  जाये  ।

 सदस्य  श्री  Ho  प्र०  मिश्र  ने  सुभाषचन्द्र  बोस  द्वारा  आज़ाद  हिन्द  फ़ौज  का  गठन  कौर  उस  समय

 fait  ही०  ato
 मुकर्जी

 :
 इस  वादविवाद  में  भाग  लेने

 की
 मेरी  इच्छा  नहीं

 थी
 किन्तु  माननीय

 साम्यवादी  दल  के  कार्य  का  उत्तर  किया  हैं  में  ऐसा  इसलिये  कहता  हूं  कि  यह  इस  समय  आवश्यक

 नहीं  है  श
 जब  नेताजी  बोस  इस  देश  से  ब्रिटिश  सत्ता  का  उच्चाटन  कर  रहे  थे  तब  साम्यवादी  दल

 भ्रंग्रेजों  की  सहायता  कर  रहा  था  इस  आरोप  का  उत्तर  देना  संगत  ही  होगा  |  में  सदन  को  इस  बात

 का  स्मरण  कराता  हूं  कि  एक  बार  श्री  नेहरू  ने
 भी

 यह  कहा  था  यदि  सुभाष  चन्द्र  जापानी  सेना  की

 सहायता  से  इस  देश  में  वापस  हैं  तो  वे  स्वयं  झपने  हाथों  से  उनका  मुकाबला  किन्तु

 बाद  में  देश  के
 विचारों

 में  आमला  परिवर्तन
 gar  कौर  साम्यवादी

 दल  ने  भ्रमजाल  हिन्द  फ़ौज

 जबरदस्त  मांग  की  गई  थी  ।
 के  बारे  में  किया  कौर  यही  कारण  है  कि  आजाद  हिन्द  फ़ौज  के  बन्दियों  की  रिहाई  की  इतनी

 इसलिये  मेरा  ख्याल  हैं  कि  इस  पर  मत  भेद  प्रकट  करने  वाली  कोई  बात  न  कही  जाये  ।

 जब  सभा  में  इन  द्वीपों  का  फिर  से  नाम  रखने  का  प्रश्न  उपस्थित
 तो  कोई  वजह  ऐसी

 नहीं  है  कि  हम  सुभाष  चन्द्र  बोस  कौर  उन  के  साथियों  के  बलिदान  को  ध्यान  में  रखते  हुये  उन  का  नाम
 परौ  स्वराज  द्वीप  न  रखें  |

 में  समझता  हुं  कि  श्री  कामत  का  प्रस्ताव  अच्छा  है  हमें  उसका

 समर्थन  करना  मुझे  है  कि  माननीय  गह-कार्य  मंत्री  इस  का  ध्यान  रखेंगे  कौर  देशवासियों
 की

 भावना  के  श्रीनगर  उन  द्वीपों  का  नाम  रखेंगे  |

 पंडित
 Mo  qo

 पन्त
 :

 अंदमान  श्र  निकोबार  द्वीपों  के  नाम  के  बारे  में  सभा  में  काफी

 चर्चा हुई  मुझे  तो  यह  विषय  विशेष  महत्व  का  नहीं  जान  पड़ता  ।  अनेक  नाम  सुझाये  गये  हैं
 और  जिन  लोगों  ने  सुझाव  दिये  हैं  उन्हें  स्वयं  ही  संदेह  है  कौर

 ल  उन्होंने  दूसरे  नाम  भी  सुझाये
 हैं  ।

 मूल ८  मर ग्रेजी  में
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 श्री  कामत
 :  जी  इस  संशोधन  पर  सब  सहमत  हैं

 |

 गो०
 पन्त

 :
 में  प्रस्तुत  संशोधन  के  पर  कह  रहा  हूं  सदस्यों की  निजी

 धारणाओं  के  झा घार  पर  नहीं
 ।

 इस  में  कोई  संदेह  नहीं  कि  सुभाष  बाबू  एक  बहुत  बड़े  देशभक्त  थे

 हम  बड़े  आदर  से  उनका  स्मरण  करते  हैं  र  उनके  साहस  कौर  स्वातंत्र्य  प्रेम  के  प्रति

 श्रद्धा  रखते  नश  मुझे  पता  नहीं  कि  वे  जीवित  हें  या  नहीं  ।  यह  विवाद  a  तक  चल  रहा  है  ।

 इस  समय  प्रश्न  यह  है  कि  हमें  नाम  बदलना  चाहिये  या  नहीं  ।  कुछ  सदस्यों ने  शहीद  टी
 स्वराज  सावरकर  भाई  परमानन्द  द्वीप  नाम  सुझाये  हैं  किन्तु  केवल  उन्हीं  द्वीपों  का

 नाम  बदलने  पर  क्यों  जोर  दिया  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राया  है  ।

 श्री  नि०  नच०  चटर्जी  :
 क्योंकि  उनका  नेताजी  से  सम्बन्ध  है  |

 ate  ब०
 पन्त

 :
 किन्तु  जिन  लोगों  ने  सावरकर  कौर  परमानन्द  जी  का  सुझाव  दिया

 है  उन्होंने  उनका  सम्बन्ध  प्रकट  नहीं  किया  यह  तो  में  स्वयं  चाहता  हूं  कि  सुभाष  बाबू का  एक

 बद्ध  स्मारक  हो  ।  शायद  कुछ  सदस्यों  को  पता  नहीं  है  कि  श्रखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  की  कार्य

 दिलचस्पी थी

 कारिणी  समिति  के  पास  एक  न्यास  है
 जो

 उन
 बातों

 का
 प्रबन्ध

 करता  है  जिन  में  सुभाष  बाबू  को

 श्री  वि०  घ०  देशपांडे  :  क्या  उस  न्यास  में  सरकार  का  भी  कोई  हाथ  है  ?

 गो०  त्र०  राहत  इस  विषय  में  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  को  सरकार  से  सम्बन्ध

 एक  संस्था  समझा  जा  सकता  है
 ।

 मुझे  पता  नहीं
 कि

 हिन्दु  महासभा  ने
 भी

 कभी  सुभाष  बाबू  का  कोई

 स्मारक  बनाया  है  या  नहीं  |

 भ्रत्दमान  ait  निकोबार  द्वीप  सैंकड़ों  वर्षों  से  इसी  नाम  से  प्रसिद्ध  वे  कोई  नगर  नहीं  बल्कि

 द्वीप  दुनियां  के  नकदी  में  उनका
 एक  स्थान हैं

 ak  अतः  इन  सुझावों  पर  हम  विभिन्न  पतलूनों

 से  विचार  करेंगे  शौर  यदि  परिवर्तन  किया  गया  तो  हम  देखेंगे  कि  कौन  सा  नाम  उपयुक्त  होगा  ।

 हम  सुभाष  बाबू  का  प्राइस  करने  का  कोई  भी  प्रति  छोड़ना  नहीं  चाहते  ।  इस  विषय  पर  सभा  में

 कोई  मतभेद  नहीं  है  कि  चाहे  हम  किसी  समय  कोई  भी  विभिन्न  राजनैतिक  दृष्टिकोण  रखते  हम

 सब  सुभाष  बाबू  के  प्रति  श्रद्धा  रखते  हैं  किन्तु  इन  द्वीपों  के  लिये  प्रवेश  नाम  सुझाये  गये  हैं  हम  सोच
 विचार  कर  नाम  बदलेंगे  ।  यदि  इस  प्रकार  नाम  में  कोई  परिवर्तन  किया  जाये  तो  मेरे  विचार से  कोई

 अनुचित  बात  नहीं सन्  किन्तु  ऐसे  कामों  में  गुणावगुण  पर  ध्यान  देना  आवश्यक  राज  की

 दुनिया में  प्रत्येक  द्वीप  ग्न्य  क्षेत्रों से  सम्बन्धित  जहां  तक  प्रस्तावों के  उद्देश्यों  ौर  कारणों

 का  सम्बन्ध  हम  उनकी  प्रशंसा  करते  हें  कौर  उन  उद्देश्यों  के  हस  भी  समर्थक हैं  ।

 लक्का दीव  कौर  मालदीव  के  लिये  कहा  गया  है  कि  वहां  का  कोई  प्रतिनिधि  यहां  नहीं हैं  ।

 यह  बात  सत्य  हम  लोक-सभा  में  वहां  का  प्रतिनिधि  चाहते  हैं  जिसे  नामनिर्देशित  किया  जा  सकता

 अन्दमान  alt  निकोबार  का  एक  स्थान  सभा  में  मौजूद  sole  इसी  प्रकार  हम  लक्का दीव  प्रौढ़

 मालदीव  का  भी  एक  स्थान  पृथक  चाहते  हैं  क्योंकि  इन  दोनों  द्वीप समूहों का  केवल  एक  प्रतिनिधि

 नहीं हो  सकता  |  भ्रन्दमान  निकोबार तथा  लक्का दीव  कौर  मालदीव  में  कोई  पारस्परिक

 सम्बध  नहीं

 एक  सुझाव  यह  भी  दिया  गया  है  कि  बम्बई  का  द्विभाषी  राज्य  बन  जाने  से  संख्या  २४५  के  बजाय

 २०
 रखी

 जाये  ।
 इस  संशोधन

 को  मैं  स्वीकार  कर  लूंगा

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 फ्रांसीसी  बस्तियों  का  भी  सभा  में  जिक्र  किया  गया  प्रभी  उन  का  विधि  अनुसार

 तरण  न  होने  के  उन्हें  इस  विधेयक  में  स्थान  नहीं  दिया  गया  है  ।  हम  तराशा  करत  हैं  कि  उन

 पस्तियों  को  भी  विधिवत्  हामिल  करने  का  अवसर  हमें  शीघ्र  प्राप्त  होगा  |  अभी  कुछ  समय  शर

 व्यतीत  होने  के  वाद  हम  ऐसा
 कर

 सकेंगे  तभी  हम  ग्रावव्यक  परिवर्तन  कर  सकेंगे  ।

 में  समझता  हूं  कि  मेंने  लगभग  सभी  बातों  का  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 श्री स०  कु०  मत  :  १९५३  में  पश्चिमी  बंगाल  सरकार

 णाधियों को
 भ्रन्दमान

 में  बसाने  के  सिलसिले  में
 उस

 का  नाम  सुभाष  द्वीप  रखता  चाहती  थी  ।

 क्या  इस  सुझाव  को  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  भेजा  गया था  ?

 पंडित
 गो०  त्र

 पन्त
 :

 यदि  श्राप  मुझे  इस  विषय  में  लिख  कर
 भेजें  तो  में

 पता  लगा  सकेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री
 में

 संशोधनों  को  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 प्रशन  यह  हैं  कि  :

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  १

 शब्द  के  बाद  निम्नलिखित  जोड़  दिया  जाये  :

 amended  by-the  States  Reorganisation  Act,  1956,
 and  the  Bihar  and  West  Bengal  (  Transfer  of  Territories  )
 Act,  1956”  पुनर्गठन  १९५६  श्रौरबिहार  तथा  बंगाल

 (  राज्य-क्षेत्रों  का  १९५६  द्वारा
 संशोधित  रूप

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 द्रिध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न यह  है  कि  :

 (१)  पृष्ठ  २,  पंक्ति  २३--

 aa  में  निम्नलिखित  जोड़  दिया  जायें  :

 ‘‘but  excluding  the  territories  specified  in  sub-section

 (1)  of  Section  3  of  the  Bihar  and  West
 Bengal  (Transfer  of

 Territories)  Act,  1956”  बिहार  तथा  पश्चिम  बंगाल  (  राज्य-्षेत्रों  का
 १९५६  की  धारा  ३  की  उप-धारा  (१)  में  उल्लिखित  राज्य क्षेत्रों

 को

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 भ्रिथ्यक्ष  महोदय :
 अब  में  बाकी  संशोधन  रखता  हूं  ।

 यह  हैं  :

 =e TF (२)  कि  पृष्ठ  2,  पंक्ति  २४  कू  नल

 गुजरातਂ  के  स्थान  पर  रखा  जाये

 मलय  भ्रंग्रेजी  में
 L,  S./57.



 R502  विधेयक  ५  १९६५६

 (3)  पृष्ठ  पंक्ति  २५  TT. च

 10  go"  के  स्थान  पर  8”  पार  सखा

 जाय  |

 ~e Tr _
 (¥)  पृष्ठ  २,  पंक्ति '  ३१  |

 ह
 11”  [art  ११  के  स्थान  पर  9”  e” |  रखा  जाये

 (  j
 ५)  पृष्ठ  २  qy—

 पंक्ति  ४७
 से  Ve  हटा  दी  जायें  ।

 treat  महोदय
 :

 जो  इन  के  पक्ष  के  कहें  ak  जो  विरूद्ध  हो  वे  कहें  ।

 1...  1
 । माननीय  सदस्य  हां

 माननीय  सदस्य
 ह

 |

 हू  ककाओ  Bi
 al  वाले जीत  गये महोदय  :

 श्री  कामत
 :

 ce
 न  वाले  जीते  हैं

 भ्रिध्यक्ष  महोदय :
 बरच्छा

 तो  इस  पर  बाद  में  मत  लिये  यह  है
 कि  मध्यान्ह

 भोजन  के  समय  किसी  मत  निर्णय  के  सम्बन्ध  में  विवाद  हो  उस  पर  बाद  में  मत  लिये  जायेंग े।
 में  दुसरे  उपखंड  मतदान  के  लिये  रखता  हूं

 ।

 wet  यह  है

 (६)  पृष्ठ  ३,  पंक्ति  १०

 दाऊद  13”  १३]  के  स्थान  पर  शब्द  rrਂ

 ११]  रखा  जाये  ।

 (७)  पृष्ठ  3,  पंक्ति  १२

 दाब्द  12”  १२]  के  स्थान  पर  wee  10”

 20”]  रखा
 जाये  |

 (5)  पाठक  पंक्ति  RI

 awa  में  निम्नलिखित  जोड़  दिया  जाय े:

 also  the  territories  specified  in  sub-section  (1)  of

 Section  3  of  Bihar  and  West  Bengal  (Transfer  of  Territories)

 Act,  1956.”  बिहार  तथा  पश्चिम  बंगाल  का

 १९४५६  की  धारा  ३  की  उपधारा  १  में  उल्लिखित राज्य  क्षेत्र  भी  ”].

 (&)  पृष्ठ

 पंक्ति ३४  प्रौर  ३५  निकाल दी  जायें  ।

 मस्तान  स्वीकृत हुआ
 हुआ

 ।

 मूल  dist  में



 ५.  १९५६  संविधान  विधेयक  १८८ ३े

 तत्पश्चात  प्रभाव  महोदय  ने  संशोधन  संख्या
 ४,  १६०,  १६२,

 €३
 कौर

 ev
 मतदान  के

 लिये  सभा
 के

 समक्ष  रखें  कौर  वे  स्वीकृत  हुए
 ।

 श्री
 न०

 रा०  मुनिस्दामी :  मंत्री  महोदय  के  प्रशासन  के  झाधार
 पर

 में  अपने  संशोधन  संख्या
 १३७,  १३८  rag  वापस  ले  लेना  चाहता  ह

 सभा  की  श्रीमती a,  वापस ले  लिय  गय  |

 treat  महोदय
 :

 संशोधन  संख्या  ro Cy
 PRK

 प्रविष्ठि  (२  )
 से

 (x  )  शर  & 2  स्थगित

 होंगे  ।  नया  खंड  २  क  अल्पसंख्यकों  के  संबंध  में  हे  प्रौढ़  वह  स्थगित  होगा  |  खंड  ३  में  एक  सरकारी

 संशोधन  १२८  है  जो  भें  सभा  के  समक्ष  मतदान  के  लिये  रखेगा  |

 प्नरन यह ह यह  ह

 पीठ ४,  पंक्ति २४  qA—

 Constitutionਂ  ScICCIGs  )  के  बाद  जोड़ा  जाये

 ‘cas  amended  by  the  States  Reorganisation  Act,  1956  and

 the  Bihar  and  West  Bengal  (Transfer  of
 Territories)  Act,

 195
 56”  पुनर्गठन  PENG  ate  बिहार  तथा  पश्चिम  बंगाल

 क्षेत्रों  का  १९५६  द्वारा  संबोधित  रूप  कन

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 श्रिया  महोदय :  संशोधन
 संख्या  rQ>E  के  संबंध  में  प्रविष्टि  संख्या  १  कौर ४  wat

 टायी  जा  सकती  संख्या २,
 ५  श्र  ६  स्थगित होंगी

 ।  प्रविष्टि  संख्या
 १

 कौर
 ४

 में  मतदान

 के  लिये  wat

 प्रश्न  तरह  है

 (१)  पृष्ठ  ५,  पंक्ति  g  a

 693”

 a

 के  स्थान पर  “22”  ("22")  रखा  जाये  ।

 (४)
 पृ

 y x  पंक्ति  १९  में

 re  [  के
 स्थान

 पर
 “16”

 रखा  wet

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रविष्टि

 २,  1 4s ५,
 प्रौढ़  ६  स्थगित  होंगी  ca  खंड  में  केवल  दो  ही

 संशोधन
 ce

 पौर  १९२६)  हैं
 ।

 खंड
 ४  |

 प्रदर  यह  हैं  :

 पृष्ठ  ५,  २७
 qy—

 membersਂ  सदस्यों |  के  स्थान  पर  mem-
 मि

 bersਂ  सदस्य  शब्द  रखें  जायें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 १८८४  संविधान  विधेयक  बुध  ५  LENE

 अध्यक्ष  महोदय  नया
 खंड

 ¥  क
 प्रस्तुत  नहीं  किया  खंड  ६  कौर ७  में  कोई

 ध्
 wr ्य नहीं  खंड  ८  में  एक  सरकारी  संशोधन  १३०  ह  सारी  बह  स्थगित  किया  जा

 सकता

 श्री  क०  कु०  बसु  :  मेरा  एक  संशोधन  संख्या  ८  नहू
 प्

 भी  स्थगित  किया  जा  सकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  संख्या  ८  स्थगित

 Tat  न०  रा०  सुनि स्वामी :  मुझे  अरपना  संशोधन  संख्या  १४१  वापस  ले  लेने  की  श्रनूंमति
 दी  जाय े।

 संशोधन
 सभा  की  अनुमति से  वापस  लें  लिया  गया  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  खंड  ८  में  श्री  कोई  संशोधन  नहीं  खंड  €  में  कोई  संशोधन  प्रस्तुत

 नहीं  किये  गये  हैँ
 ।

 खंड
 १०

 में  श्री  बसु
 का  एक  संशोधन  संख्या

 ६
 है

 जो  में
 मतदान

 के
 लियें  सभा

 के  समक्ष  रखूंगा  |

 mea  महोदय ने
 संशोधन  संख्या  €  मतदान  के  लिये  सभा  के  समक्ष  रखा  कौर  वह

 स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  ~ 22-4  १६,  २०क  शर  २५

 अध्यक्ष  महोदय
 :  oe  खंड  २  से  १०  श्र  वे  संशोधन  जो  स्थगित  किये  गये  राज  we

 में  सभा  के  समक्ष  मतदान  के  लिये  रखे  जायेंगे
 ।

 अब  सभा  खंड  ११  से  १६,  २०  कौर  २५  पर  चर्चा  सदस्यगण बहुत  ही  संक्षेप
 में  ने  संशोधनों  की  संख्या ‘  भी  बतायें  ।

 ~  _  श्री  क०  कु०  बसु  :  खंड  २०  क  |  श्री  रा०  ato  fag देव
 के  संशोधन  श्रत्पसंख्यकों  के  संबंध

 में

 श्री
 फ्रेंक  मन्थनी  :  मेरा  संशोधन  संख्या  ३१  वह

 ग  ह ठीक  ह्

 महोदय  :  यदि  संशोधन  संख्या  २६  ठीक न  बैठे तो  ३१  ठीक  बैठेगा  ।  प्रत्येक  ही

 खंड  २०क  के  fag
 ्

 श्री  चि०  ato  are  :  में  खंड  ११  से  १६  के  विषय  जो  न्यायपालिका
 के  संबंध  में  कुछ  बातें  कहना  चाहता हूं  ।  श्रनुच्छेंद  २१६  का  परन्तुक  हटा  देना  वास्तव  में  जरूरी

 हैं  क्योंकि  उससे  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 खंड  ११  में  दो  संशोधन हैं  जिनका  उद्देश्य  एक  ऐसा  संविहित  उपबन्ध  बनाना है  कि  कम से

 कम  एक-तिहाई  न्यायाधीश  उस  राज्य  से  हो  जहां  उच्च  न्यायालय  न  हो  ।  में  इन  संशोधनों  के  सिद्धांत

 का  समन करता  gt  किन्तु  मंत्रालय  ने  कल  एक  ज्ञापन  परिचालित  किया  था  जिसमें  कहा  गया
 था  कि  इस  बात  के  लिये  प्रत्येक  संभव  प्रयत्न  किया  जायेगा  कि  प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  में  कुछ

 eta  उस  राज्य  से  बाहर  के  हों  |  उस  व्याख्या  को  देखते  में  कोई  संविहित  या  संवैधानिक

 बन्ध  जरूरी  नहीं  समझता  |

 ma  खंड  १२  संयुक्त  समिति  ने  खंड  १४  में  उपखंड  ३  जोड़  कर  जो  संशोधन  किया  है

 उसे  ध्यान  में  रखते  हुए  अरब  खंड
 १२

 में  किया  जाने  वालां  संशोधन  आवश्यक  नहीं
 है  ।

 मूल  भ्रंग्रजी  में



 ५  PEYXS  संविधान
 विधेयक  श्व

 अध्यक्ष  में  एक  घोषणा  करना  चाहता  हूं  ।

 रेलवे  मंत्री  दुर्घटना-स्थल  से  वापस  झ्र  चुके  वह  एक  वक्तव्य  देना  चाहते  हैं  ।  मेंने  उन्हें

 बताया  है  कि  वह  साढ़े  चार  बजे  वक्तव्य  दे  सकते  वह  एक  महत्वपूर्ण  विधेय  है  श्र  सदस्यों  को

 उपस्थित  रहना  चाहिये  ।  सदस्यगण  अनुपस्थित  सदस्यों  को  भी  सूचित  कर  दें  ।

 महोदय  पीठासीन

 श्री  सिं०  चा०  वर्तमान  भ्रनुच्छेद  २१७  में  कट्टा  गया  है  कि  कोई  भी  न्यायाधीश

 ६०  वर्ष  की  राय  के  बाद  न्यायाधीश  के  पद  पर  नहीं  रहना  |  वह  संशोधन  अतिरिक्त  कार्यकारी

 न्यायाधीशों  के  संबंध  में  मेरी  राय  में  वह  अनावश्यक  हैं  क्योंकि  खंड  १४  में  संशोधित  अनुच्छेद

 २ २२४  में  ग्र ति रिक्त  नज़र  कार्यकारी  न्यायाधीशों  पर  दो  सामानों  का  उल्लेख  हाथ  वें  दो  वर्ष  से

 अधिक  mate  के  लिये  पद  पर  नहीं  रह  सकते  कौर  ६०  वर्ष  की  वायु  तक  ही  पदारूढ़  रह  सकते हैं  ।

 मेरा  यह  कहना  है  कि  ग्रनुल्छंद  २१७  में  किसी  संशोधन  की  जरूरत  नहीं  है  ।  भ्रनुच्छेद  २१७  में

 कौर  दस रे  संशोधन  हैं  जिनसे  न्यायाधीशों  की  सेवानिवृत्ति  की  श्रिया-सीमा  ६२  या  ६४५  तक  बढ़ाने  का

 विचार  हैं  ।  में  इनमें  से  किसी  संशोधन  से  सहमत  नहीं  हो  सकता  ।  संविधान  सभा  ने  काफी

 विमर्श  के  बाद  ६०  वर्ष  की  श्रिया-सीसा  संविधान  में  रखी  हैं  ।  बम्बई  उच्च  न्यायालय  ने  सर्व  सम्मति

 से  वह  झाड़ू-सीमा  ६२  या  ६५  तक  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  अस्वीकार  कर  दिया  हे  कौर  बह  बहुत  उचित

 कारणों  के  ऑ्राधार  पर  किया  न्यायाधीशों  की  सेवानिवृत्ति  के  लिये  आ्रायु-सीमा  बढ़ाने  के  पक्ष  में

 एकਂ  तक  यह  रखा  जाता  हैं  कि  श्रिया-सीमा  बढ़ाये  बगर  वास्तव  में  उपयुक्त  लोग  न्यायाधीश  के  पद

 के  लिये  मिलना  संभव  नहीं  होता  ।  इसके  लिये  एक  उपाय  यह  हैं  कि  उन्हें  ५५  वर्ष  की  वायु  में  नियुक्त

 करने  के  कम  अय  में  ही  नियुक्त  किया  जायें  |  बम्बई  उच्च  न्यायालय  में  ४२  या  vy  की

 शरायु  में  ही  न्यायाधीश  नियुक्त  करने  की  प्रथा  बढ़ती  जा  रही  इसलिये  मेरा  यह  कहना  है  कि

 न्यायाधीशों  की  सेवानिवृत्ति  के  लिये  orga  बढ़ाने  में  कोई  औचित्य  नहीं  है  ।

 प्रागे  खंड  १३  द्वारा  संविधान  के  भ्रनुच्छेंद  २२०  का  संशोधन  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  है

 जिससे  सेवानिवृत्ति  के  बाद  न्यायाधीशों  को  वकालत  करने  पर  प्रतिबन्ध  ढीला  कर  fear  जायेंगी  ।

 हमें  याद  है  कि  इकबाल
 अहमद  बनाम  इलाहाबाद

 के  मसले  में  यह  उठाया  गया  था

 अर  काफी  बहस  कौर  विचार-विमर्श  के  बाद  यह  प्रतिबन्ध  संविधान  में  रखा  गया  था  ।  इस  खंड  में

 दो  संशोधन  हैं  एक  संशोधन  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  द्वारा  रखा  गया  हैं  जिसमें  वकालत  केवल

 उच्चतम  न्यायलय  तक  ही  सीमित  रखी  गयी  है  wk  अन्य  उच्च  न्यायलयों  में  वकालत  करने  के

 लिये  उसी  प्रकार  प्रतिबन्ध  रहेंगा  |  यद्यपि  में  प्रतिबन्ध  हटाये  जाने  के  बिलकुल  पक्ष  में  नहीं  हूं  फिर

 भी
 में  उसे

 wey  उच्च  न्यायालयों  तक  ढीला  करनें  के  बजाय  उच्चतम  न्यायालय  तक  सीमित

 रखना  ग्रसित  पसंद -  करूंगा  ।  दो  अन्य  संशोधन  भी  हैं ।  एक  यह  कि  सेवानिवृत्त
 न्यायाधीश  राज्य  सरकारों  या  संघ  सरकार  के  अधीन  कोई  कार्यपालिका  नियुक्तियां  स्वीकार

 न  करें  किन्तु  केवल  न्यायपालिका  नियुक्तियां  स्वीकार  कर  सकते  में  इस  संशोधन के
 सिद्धांत  से  सहमत  हूं  ।  मेरे  विचार  से  यह  ठीक  नहीं  हे  कि  सेवानिवृत्ति  के  बाद  न्यायाधीशों  को

 कार्यपालिका  पदों  का  आकर्षण  हो  कौर  यह  एक  स्वस्थ  सिद्धांत  है  कि  न्यायाधीश  सेवानिवृत्ति  के

 बाद  किसी  भी  सरकार  के  भ्रमित  कार्यपालिका  पदों  के  लिये  राकांपा  न  करें  कौर  यदि  करें  तो

 केवल  न्यायपालिका  पदों  के  लिये  ही  ।  में  इस  संशोधन  से  सहमत  हूं  ।

 साग  ौर  एक  संशोधन  हूं  जिससे  यह  प्रतिबन्ध  उन  भाग  ख  राज्यों  के  न्यायाधीशों  पर  लागू

 नहीं  जो  प्रभी  खतम  किये  जा  रहे  हें  ।  इन  न्यायाधीशों  को  अन्यत्र  न्यायालयों में  वकालत  करने

 की  अनुमति  दी  जानी  चाहिये  ।
 माननीय

 गृह  मंत्री ने  हमें
 प्रशासन

 दिया  था  कि  भारत  के  मुख्य
 न्यायाधिपति  प्रत्येक  व्यक्तिगत  मामले  पर  विचार  करेंगे  wie  इस  ae  ध्यान  देंगे  कि  उन  उच्च

 न्यायालयों  को  खत्म  करने  के  कारण  किसी  भी  न्यायाधीश  को  हानि  न  उठानी  पड़े  ।  किन्तु  यदि

 सरकार  उन्हें  कोई  पद  न
 दे

 सके  या  न्यायाधीशों  को  वह  पद  स्वीकार  न  हो  तो  मेरी  राय  से  यही  उचित

 है
 कि

 उन्हें  वकालत  करने
 की

 aaata ~~]
 दी

 जाये
 ।

 अंग्रेजी में foe
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 चि०  चा०

 amt  खंड  १४  हैं  जिससे  भ्रनुच्छेंद  २२२  का  खंड  २  निकाल  देने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा

 भ्रनुच्छेंद  २२२  के  खंड  २  में  यह  उपबन्ध  है  कि  किसी  न्यायाधीश  के  स्थानान्तरित  होने  पर  उसे

 प्रतिकारात्मक भत्ता  दिया  जायेगा  |  मेरे  विचार से  उस  उपबन्ध के  लिये  कोई  भ्रौचित्य नहीं  है  ।

 लिये यह  बिलकुल  उचित  है  कि  वह  उपबन्ध  निकाल  दिया  जाये  प्रौढ़  इसका  कारण  संशोधन  १४

 कौर  १०४  मेरो  राय  में  अनावश्यक हैं  ।  खंड  १४  यथावत् ही  रहना  चाहिये  ।

 आगे  खंड  १५  है  जिसमें  अ्रतिरिक्त  ate  कार्यकारी  न्यायाधीशों  के  बारें  में  कहा  गया है

 अनऋ  २२४  में  उपबन्ध  है  कि  कुछ  भ्रापात-परिस्थितियों में  सेवानिवृत्त  न्यायाधीशों  को  सेवा

 के  लिये  बुलाया  जा  सकता  है
 ।

 जहां  तक  मुझे  ज्ञात  किसी  उच्च  न्यायालय में  उस  उपबन्ध  से

 लाभ  नहीं  उठाया  गया  है  ।  भ्र ति रिक्त  ae  कार्यकारी  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  कोई  स्वस्थ  प्रथा

 नहीं  सिद्ध हुई  हे  ।  वास्तव  में  यदि  काम  भ्रमित  तो  ठीक  उपाय  यही  है  कि  स्थायी  न्यायाधीश

 नियुक्त  किये  न  कि  अतिरिक्त  या  कार्यकारी  न्यायाधीश  कुछ  थोड़े  समय  के  लिये  नियुक्त  किये
 जायें

 ।  सभी  उच्च  न्यायालयों  में  बकाया  कामਂ  बहुत  बढ़ा  हे  वह  एक  स्थायी  चीज  हो  गयी

 भ्रनुच्छेद  २१६  के  अ्रधीन  प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  की  संख्या  निश्चित  की  हुई

 है  किन्तु  वह  अनावश्यक है  ।  सरकार  को  स्थायी  न्यायाधीशों  की  संख्या  बढ़ाने  का  प्रयत्न  करना

 चाहिये  जिससे  कि  कोई  बकाया  काम  बाकी  न  रहे  ।  इसलिये  मुझे  यह  उपबन्ध  अधिक  पसंद  नहीं

 हे  कौर  केवल  अ्रेपवादात्मक मामलों  में  न  कि  प्रत्येक उच्च  न्यायालय में  आवश्यक

 की  संख्या  बढ़ाने  के  लिये  एक  विकल्प  के  रूप  में  उसका  ATA  लेना  चाहिये  |

 खंड  १६  के  संबंध  वह  केवल  संबंधित  भ्रनुच्छेदों  को  एक  दूसरी  प्रकार  से  लिखा  गया  हैं  ।

 खंड  ११  से  १६  बिलकुल  नियमानुसार हैं  कौर  खंड  १३  में  उपर्युक्त
 दो

 संशोधनों  के  अतिरिक्त

 श्र  कोई  संशोधन  आवश्यक  नहीं  है  ।

 श्री  दातार :  मेरे  मित्र ने  बाद  में  जो  बात  कही  है  उस  संबंध  में  में  श्री  चटर्जी  के  सुझाव  के

 अनुसार  एक  संशोधन
 की

 सूचना  पहले  ही  दे  चुका  हूं
 ।  वह  इस  प्रकार है  :

 पृष्ठ  ७,  पंक्ति  ३८  के  जोड़ा

 व्याख्या  :  इस  भ्रनुच्छेद  न्यायालय

 ''

 में  प्रथम  oat  के  भाग
 ख

 में  उल्लिखित
 किसी  राज्य

 का  उच्च  जो
 संविधान  संशोधन  PEXR  के  पूर्वे

 मान  शामिल  नहीं  है
 ।

 श्री  नि०  चं०  चटर्जी
 :  मेरा  संशोधन  संख्या  १००  मेरे  तथा  श्री

 वि०  घ०  देशपांडे के  नाम

 में  चाहता हूं  कि  खंड  १३  के  भ्रान्ति  कुछ  शब्दों  के  स्थान  पर  ये  शब्द  रखें  जायें
 :

 उच्च  न्यायालय  में  या  उसके  अधीन  न्यायालयों  में  प्रिया  न्यायिक  या  भ्रमण-न्यायिक

 नियुक्ति  के  अ्रतिरिक्त  weer  कोई  पद  स्वीकार
 न

 करेंगा
 ।''

 अनुवाद  २२०  के  इस  संविधान  के  लागू  होने  के  जो  किसी  उच्च
 न्यायालय

 के
 न्यायाधीश  के  पद  पर  रहा  वह  न्यायालयों  में  या  किसी  अन्य  प्राधिकार  के  सामने  वकालत  न

 कर  सकेगा  ।  इसे  मैंने  पदत्याग  कर  दिया  था  किन्तु  तत्कालीन  गृह  मंत्री  सरदार  पटेल  ने  मुख्य  मंत्री

 डा०  राय
 के

 जरिये  मुझे  अपना  त्यागपत्र  तब  तक
 स्थगित  रखने  के  लिये  कहा  जब  तक

 कि

 संविधान सभा  में  उस  पर  लंबित  अग्रेतर  विचार  समाप्त न  हो  संविधान  सभा  में

 अनुच्छेद  २२०  में  कोई  परिवर्तन
 न

 किया  कौर  उसी  रूप  में  उसे  पारित  किया
 ।  इस  अनुच्छेद

 से  बहुत  कठिनाइ  हुई  है  मेरी  राय  से  गृह  मंत्री  इस  भ्रनुछेच्द  में
 संशोधन  कर  तथा  भूतपूर्व

 न्यायालयों  में  या  किसी  अन्य  प्राधिकार  कें  समक्ष  वकालत  करने  पर  प्रतिबन्ध

 हटा  कर  बहुत  ठीक
 ही

 कर  रहे  हैं
 ।

 —— $$

 भ्रंग्रेजी  में
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 इससे  प्रत्येक  व्यक्ति  सहमत  होगा  कि  यह  श्राददं  चीज  हे  कि  उच्च  न्यायालय  का  कोई  भी

 भूतपूर्व  न्यायाधीश उच्चतम  उच्च  न्यायालय  अथवा  प्राय  किसी  भी  न्यायालय  में  वकालत

 नहीं  करेंगा  |  किन्तु  हमारा  संविधान  कौर  हमारे  नियम  युक्तियुक्त  नहीं  हैं  हमारे  कायें

 घान  के  संगत  नहीं  रहे  हमार  मित्र  का  यह  कहना  बड़ी  विचित्र  बात  है  कि  साठ  ्  की  राजू  में

 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  को  सेवा  से  निवासी  दे  दी  जानी  चाहिये  उसके  प्रभा  से  देश

 तथा  सम्बन्धित  न्यायालय  को  वंचित  देना  चाहिये  |  हमने  संविधान  में  सत्यनिष्ठा  से  उच्चतम

 भारत  के  सबसे  ऊंचे  के  लिये  यह  अ्रधिनियमित किया  है  कि  सेवानिवृत्ति  जरायु
 ६५  वर्ष  होगी  |  प्रनुच्छेद  १२४  में  हमने  यह  उपबन्ध  किया  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  का  प्रत्येक

 न्यायाधीश  ६५  वर्ष  की  न  होने  तक  पद  धारण  करेगा  |
 संयुक्त  समिति  में  कया  हुआ  यह

 बताना  में
 उचित

 नहीं  समझता  किन्तु  वहां  क्या  gar  इसके  बारे  में  कुछ  बताये  बिना  में  यह  कहना
 चाहता हं  कि  हमने  इस  बात  का  श्रनुसमथेन  किया  था  ।  समता  पर  रखिये  ate  उन्हें  पर्याप्त

 निवृत्ति-बेसन  दीजिये  ।”  श्राप  जानते  है  कि  ort  संसार  में  सबसे  बड़ा  न्यायालय

 का  सुप्रीम  कोर्ट  है  |  उस  उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  हमारे  बीच  में  थ  कौर  उन्होंने इस  .

 भवन  के  ऊपर  वालें  कमरे  में  जो  महत्वपूर्ण  भाषण  दिया  था  वह  भी  आपको  याद  होगा  ।  उच्चतम

 न्यायालय  के  वधिक  वर्ग  के  सम्मुख  भाषण  देते  हुए  उन्होंने  कहा  था  कि  वास्तव  में  मानव  स्वतंत्रता

 का  गिर  न्यायपालिका कौर  न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता  किन्तु  श्राप  न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता

 को  पूर्णरूपेण  ज्यों  के  त्यों  बनाये  रखने  पर  अत्याधिक  ध्यान  नहीं  दे  सकते
 |

 मुझे  यह  कहते  हुए  खेद

 होता  है  कि  इस  अनुच्छेद  जिस  रूप  में  कि  यह  इस  समय  प्रणाली  पर  दो  प्रकार  का  प्रभाव  पड़ा

 एक  तो  यह  कि  वैदिक  वर्ग  के  सब  से  अच्छे  व्यक्ति  ही  न्यायाधीश पद  ग्रहण  करने  में

 हिचकिचाते  हं  जब  कि  उन्हें  यह  बताया  गया  हें  कि  चार-पांच  वर्षों  में  उन्हें  यह  पद  छोड़  देना  होगा

 कौर  साठ  वर्ष  की  हो  जाने  के  गर चाए  वे  एक  प्रकार  से  निष्क्रिय  बना  दिये  जायेंगे  ।  वे  न  तो  कोई

 दूसरी  वृत्ति  अरपना  aaa  कौर  न  किसी  अन्य  उच्च  न्यायालयਂ  प्रिया  उच्चतम  न्यायालय  में  वकालत

 ही  कर  सकेंगे  |  यह  सीमा  या  तो  ६०  के  बजाय  ६५  वर्ष  कर  दीजिये  उन्हें  काफी

 वेतन  दीजिये  भ्रमणा  इस  प्रतिबन्ध  को  हटा  दीजिये
 ।  मेंने  अमरीका  के  मुख्य  न्यायाधीश  श्री  ग्रेड

 वारेन से  पुछा  था  :  हल्की  स्थिति  कया  है  ?”  उन्होंने  मुझे  स्पष्ट  बताया :  न्यायाधीशों

 को  वेतन
 के

 बराबर
 ही

 निवृत्ति-वेतन  देते  हैं
 ;  सात  वर्षों  के  पश्चात्  निवृत्ति-वेतन  कौर  वेतन  बराबर

 हो  जाते  ह  उनके  लियें  कोई  MQ Y  नहीं  पड़ता  ।
 उन्हें  कोई

 Ter  नौकरी  अथवा

 जीविका  कमाने  के  साधन  के  प्रश्न  पर  सोचने  में  कोई  उत्साह  नहीं  रह  जाता  ।  इंग्लैंड में  क्या  उपबन्ध

 है  ?  में  समझता  हूं  कि  उच्च  न्यायालय  के  प्रत्यक  न्यायाधीश  का  वेतन  ५,०००  पौण्ड  है

 के  पश्चात्  निवृत्ति-वेतन  बढ़ा  कर  ४,०००  पौण्ड  कर  दिया  गया  है  ।
 अय-कराना  घटा  देने

 के  बाद  वेतन
 प्रौढ़

 निवृत्ति-बेसन  लगभग  बराबर  ही  रहता  है
 ।

 हमारा  कहना  था
 :

 ६५  5...

 कर  दीजिये  काफी  निवृत्ति-वेतन  दीजिये  ।  र  काम  करने  का  सारा  उत्साह  समाप्त

 कर  दीजिये  तथा  उच्च  न्यायालय  कौर  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  को  समान  स्तर  पर  रख
 दीजिये  ।”

 यदि  माननीय  मंत्री  इसे  स्वीकार  कर  लेते  तो  ठीक  था  ।  उन्होंने कुछ  तर्क  प्रस्तुत  किये
 जो

 बिल्कुल  युक्तिहीन  नहीं  पेपर  उन्होंने  ६५  वर्ष  कर  देने  के  हमारे  सुझाव  को  नहीं  स्वीकार  किया  ॥

 यदि  श्राप  ६०  वर्ष  ही  जरायु  बनी  रहने  देना  चाहते हें  तो  जब  तक  श्राप  यह  प्रतिबन्ध

 नहीं  करते  तब  तक  भारतीय  न्यायपालिका  को  बड़ी  हानि  पहुंचाने  जा  रहे  हैं
 ।  आपको  ठीक

 प्रकार के  लोग  नहीं मिल  सकेंगे  ।  भ्र ौर यह  बड़ा  शभ्राव्यक हैं

 श्री  qo  द०  पांडे
 :  बाद  में  वे  किसी  भी  विधान  मण्डल  के

 सदस्य हो  सकते  हैं  ।

 श्री  नि०  ६ - (५  चटर्जी
 :  कुछ  मामलों में  toy  रुपये  प्रतिदिन  तो  कमा  ही  सकते

 @  |

 मूल  अंग्रेजी में
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 Tat  ब०  मति  अधिकतम  २१  रुपये  प्रतिदिन  हैं  ।

 श्री  fo do  चटर्जी :  धन्यवाद  |

 में  यह  चाहता हूं  कि  यह  प्रतिबन्ध  हटा  दिया  जाना  चाहिये
 ।  aaa हा  | कि  चाहियें  कि

 अन्य  सभ्य  प्रो  लोकतन्त्रात्मक  देशों  की  भांति  यहां  के  न्यायाधीशों  को  भी  उसी  स्तर  पर  रख

 दीजिये  अथवा  ६५  वर्ष  ा  कर  दीजिये  aie  रिक  निवृत्ति-दांतन  दीजिये  ।

 मं  ऐसा  इसलिये  कह  रहा हूं  कि  मथ्य  न्यायाधीशों  को  बड़ी  कठिनाई  होती  है  |
 जब  से  यह

 चीज  हुई  है  तब  से  मुख्य  न्यायाधीशों  के  पद  के  लिये  ges  प्रकार  के  लोग  नहीं  मिल  पाते  क्योंकि

 जिन  लोगों  की  वकालत  बहुत  अ्रच्छी  चलती  है  वे  सेवा  में  राना  पसन्द  नहीं  करते  ।

 साज  भ्र्च्छे  बालों  की  अपनी  ata  से  आय  wie  न्यायिक  वेतन  में  बड़ा  eat  है  ।  किन्तु
 स्वतन्त्र  भारत  में  लोगों  को  कुछ  न  न-  त्याग  करना  चाहिये  ।  श्रमिकों  अच्छे  व्यक्ति  तभी  मिल द

 सकेंगे  जब  कि  श्राप  यह  प्रतिबन्ध  हटा  दें  ।

 इस  सम्बन्ध
 में

 मेंने  प्रस्ताव
 किया  हैं  कि

 जिस
 उच्च  न्यायालय

 में  कोई
 N  q

 यायाधीश रह  चुका

 fifa  के पश्चात्  उसे  उस  न्यायालय  अथवा  उसके  ale  न्यायालयों  में  वकालत  करने  की

 अनुमति  न  td  ory
 Qt  दर  जानी  चाहिये  ।  किन्तु  संयुक्त  समिति  का  संशोधन  इससे  ata  कुछ  ग्रौर हैं  ।

 नस
 प्रस्तावित  अ्रतुच्छेद  २२०  में  कहा  गया  है  कि  उच्च  न्यायालय  का  स्थायी  न्यायाधीश  उच्चतम

 न्यायालय  तथा  अरन्य  उच्च  न्यायालयों  के  अतिरिक्त  अर  कहीं  भी  वकालत  नहीं  कर  सकेगा  ।

 मेरा  विनम्र  निवेदन  है  कि  इस  प्रकार  की  चीज  उचित  नहीं  है  ।  wea  किसी  न्यायाधिकरण
 क़े  सम्मुख  वकालत  करने  के  मामले  बहुत  ही  कम  होंगे  ।  हमारे  संविधान  के  अधीन  निर्वाचन  ora
 को  स्थिति  बहुत  कुछ  उच्चतम  न्यायालय  तरह  उस  पर  किसी  प्रकार  का  कार्यपालिका  का

 नियन्त्रण  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।  मान  लीजिये  कि  कोई  संसद  सदस्य  सच्च  न्यायालय  के  भूतपूर्व
 न्यायाधीश  को  निर्वाचन  आयोग  के  सम्मुख  प्रस्तुत  कराना  चाहता  तो  वह  ऐसा  नहीं  कर  सकता  |

 क्या  यह  न्यायोचित  होगा  ?

 चाहता  हूं  कि  भ्र त्या धिक
 न

 लगाये  जायें
 ।  केवल

 यह  कहना  ठीक  नहीं  कि

 यदि  भूतपूर्व  न्यायाधीश  न्यायपालिका  के  सम्मुख  वकालत  करने  जायेगा  तो  न्यायाधिकरण

 उसके  पक्ष  में
 निर्णय

 दे
 देंगे

 ।  में  यह  बात
 अपने  व्यक्तिगत  अनुभव  के  ग्रा धार  पर  कह  रहा  हुं  ।

 बंगाल  के  महाधिव्क्ता-श्ौर  श्री  पी०  शिकार  मेरे  न्यायालय में  कई  दिनों  तक  जाते

 तो  मेंने  कभी  इस  विचार  से  उनकी  सहायता  करने  की  कोशिश  की  कि  श्री  पी०  अर०

 दास  पटना  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  रह  चुके
 ?

 यदि  कोई  व्यक्ति  इस  प्रकार की  भावना

 रखकर  पक्षपातपूर्ण न्याय  देता  है  तो  वह  उच्च  न्यायालय  का  न्यायाधीश  बनाये  जाने  के  योग्य  नहीं

 इसी  प्रकार  डा०  राधा  विनोद  पाल  का  उदाहरण  ले  लीजिये  जो  हरनेक  विधियों  के  लिये

 सुप्रसिद्ध  वे  भी  राय-कर के  कुछ  मामलों  में
 न्यायालय

 में  भराये
 ।  किन्तु हम  लोगों  के

 मस्तिष्क

 मं  कभी  ऐसी  बात  नहीं  झाई कि  चूंकि  वह  मेरे  न्यायालय के  न्यायाधीश  रह  चुके  अतएव  उनके

 पक्ष में  निर्णय  दिया  जाये  ।  मेरा  निवेदन है  कि  इस  चीज  को  जरूरत  से  ज्यादा  महत्ता दी  जा  रही

 मेरा  सुझाव  बड़ा  निष्पक्ष  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है
 कि

 श्री  फ्रैंक  मन्थनी  तथा

 कुछ  ru  मित्र  यह  महसूस  करते  हें  कि  उच्च
 न्यायालय  न्यायपालिका

 का
 स्वतन्त्रता

 के  बारे  पहले

 वाला  स्तर  नहीं  रह  गया  है  ।  कि  अमरीका  के  उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश

 केवल  संविधान  बना  लेना  ही  सब  कुछ  नहीं  उसे  कार्यान्वित
 भी

 किया  जाना  चाहिये
 । नें

 कहा  है

 मूल  west  में
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 आप  उसे  किस  प्रकार  कार्यान्वित  करेंगे  ।  जब  तक  कि  पूर्णरूपेण  स्वतन्त्र  न्यायाधीश  नहीं  होंगे  तब

 तक  अप  मौलिक  अधिकारों  की  प्लान  किस  प्रकार  कर

 THT x ae

 ?  यदि  शनाप  इन  लोगो ंपर  मंत्रियों

 आदि  का  डलवाने  का  प्रयत्न  करेंगें  तो  वास्तव  में  उन्हें  डी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ेगा
 +S)

 मेरा  तो  कहना  यह  ह  fe  इस  प्रकार  का  प्रतिबन्ध  लगा  कर  श्राप  उन्हें  निष्क्रिय  र

 भरत  आप  यह  विधि  बनाइये  कि  उच्च  न्यायालय  का  कोई  भी
 न्यायाधीश  कार्यपालिका  के

 किसी  पंद द  पर  नियुक्त  नहीं  किया  जाएगा  mic  किसी  wart  का  पक्षपात  नहीं  होगा  ।  ऐसा  होने  पर

 zt

 भारतीय  न्यायापालिका  की  जो  उच्च  परम्परा  इतने  समय  से  बनी  हुई  कायम  रह  सकेगी

 अन्यथा  नहीं  ।

 गत  ag  राष्ट्र मण्डलीय  विधि  सम्मेलन  में  भारतीय
 न्यायपालिका

 की  जो  प्रशंसा
 की

 गई

 उससे  मुझे  बड़ी  प्रसन्नता हुई  थी  ।
 न्यायाधीश  श्री  डगलस ने  से  लेकर  मुकर्जी  दशक  नाम

 एक
 पुस्तक  लिखी

 थी  जिसमें  मुकर्जी  को  उन्होंने  मार्दल  की  fe  में  रखा  था  ।  यह  बड़े  गर

 महत्व  की  चीज है  ।  we  जब  अमरीका  के  उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  यह  कहते  हैं
 कि  हमारे  यहां  के  fora  अ्रमरीका  के  न्यायालयों  में  बड़े  झा दर  के  साथ  पढ़कर  सुनाये  जाते  हैं

 तो  यह  बड़े  गौरव  प्रो  सम्मान की  बात  है  ।

 किन्तु यदि  ara  न्यायपालिका  को  कार्यपालिका के  नियन्त्रण  से  मुक्त  नहीं  करते  तो

 पालिका का  वह  बरादर  बना  नहीं  रह  सकता  |  रसिकों  चाहिये  कि  भूतपूर्व  न्यायाधीश  को

 किसी  न्यायाधिकरण  का  सभापति  अथवा  किसी  न्य  न्यायिक  पद  पर  नियुक्त  राज्यपाल
 न

 बनायें  ।  किसी  व्यक्ति  विशेष  के  बारे में  मुझे कुछ  नहीं  कहना  किन्तु  उन्हें  जहां  तक  हो  SMTUUUNT “U

 नहीं  बनाया  जाना  चाहिये
 ।  मेंने  डा०  काटजू  जब

 वह  गृह-कार्य
 मंत्री  इस  बारे  में  oat की

 कित
 wea

 में  उन्होंने
 भी  यही  कहा  कि

 भ  न्यायाधीश  राज्यपाल  के  पद  के  लिये  श्रादर्दा

 व्यक्ति  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  क्या  उच्च  न्यायालय  को  भतपूर्वे न्यायाधीशों  के  ग्र ति रिक्त

 राज्यपाल॑  के  पद  के
 लिये  कौर  कोई

 योग्य  व्यक्ति  हूं  ही  नहीं
 ।

 ईश्वर
 के  लिये  भले  ही

 आपको

 उन  आदर्श व्यक्तियों  की  कुर्बानी  करनी  पड़े  किन्तु  उन्हें  कम  से  कम  राज्यपाल  न  ऐसा  मेरा

 श्रनरोध ह हैं  ।

 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  श्री  दातार ने  हमारे  संशोधन  संख्या १०३  के  सुझावों  को  स्वीकार करने  का
 आश्वासन  दिया  है  |

 संयुक्त  समिति  में  इस  बात  का  श्रनुसम्थन
 किया था  कि  उच्च न्यायालय  के  न्यायाधीशों

 के  दो-तीन  बेसन-वर्ग
 नहीं  होने  चाहियें

 ।  पैप्सू  शर  त्रावणकोर-कोचीन  के  उच्च  न्यायालय  के

 न्यायाधीशों  को  कम  चेतना  मिलता ze |  राजस्थान  में  अभी  तक  वेतन-क्रम  थे  जिनमें  वृद्धि

 कर  २,०००
 रुपये  वेतन  कर  दिया  गया  न्यायाधीश वांच  जब  राजस्थान  में  मुख्य  न्यायाधीश

 नि  हुय ेथे
 तो उन्हें कुल  मिलाकर  ४,४००  रुपये

 वेतन  मिलता  था
 ?

 मत
 में

 इस
 बात  पर  जौर  देना  चाहता  हूं  कि  जब

 श्राप  श्रेणी  के  राज्यों  के

 बीच  के  बनावटी  ग्रन्तरं  को  दूर  करना  चाहत  हें  तो  फिर  सारे  राज्यों  के  उच्च
 न्यायालयों

 के

 न्यायाधीशों  को  भी  झ्रापको
 समान  स्तर  पर  लाना  चाहिये  |  इस  पर  मंत्री ने  कहा

 था  कि  मं  भारत  के  मुख्य .  न्यायाधीश  द्वारा  इसकी  जांच-पड़ताल  करवाना  चाहूंगा
 |  हमने  उनकी यह

 ad  मान  ली  थी  1

 में  मुख्य  न्यायाधीश  को  समय  से  जानता  हूं  ।

 वह  मरे  साथ

 उच्च
 न्यायालय

 में  रह  चुके  अरब  धीरे  धीरे  उन्हें  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  भेजा जा  रहा  है  ।
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 [sft  fo  चं०

 में  आपको  विश्वास  दिलाता
 हूं

 कि  इस  जांच-पड़ताल  से  ये  न्यायाधीश  बड़े  घबराये  हुये  से

 हें
 ।

 से  कुछ  ने  काफी  प्रिया  किये  कर  दिखाया  है  मान  लीजिये  की  पेप्सू  अथवा
 के  कुछ  न्यायाधीश  हटा  दिये  जाते हें  ।  ऐसी  दशा  में  उचित  यही है  कि  नियंत्रण  उनके  बारे  में  लागू
 नहीं  होना  चाहिये  क्योंकि  उन्हें  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  वे  सेवा  में  बने  रहेंगे  ।  qa Bod  हर्ष
 है  कि  माननीय  मंत्री  भी  यही  चाहते  हें  कि

 न्यायपालिका  का  स्तर  ऊंचा  हो  जिसके  लिये  यह  मांग
 aaa  उचित है  |

 में  श्री  शाह  के  कथन  से  सहमत  हूं
 कि

 उन्हें  कारुण्य  भत्ता  नहीं  दिया  जाना  चाहियें  ।

 श्री  उ०  स०  प्रतीकात्मक  भत्ता  ।

 श्री  नि०  चे  चटर्जी
 :  प्रतिकरात्मक भत्ता  I

 में  श्री  फ्रैंक  मन्थनी  के
 संशोधन  संख्या ३०  के  पूर्णतया  पक्ष

 में  हूं  जिसमें  कहा  गया है  कि  उच्च

 न्यायालय
 के  कुल  सदस्यों  में

 कम
 से  कम  एक  तिहाई  सदस्य  राज्य  के  बाहर  के  होने  चाहिये ं।

 मुझे  ग्रा शा हैं हैं
 कि  उड़ीसा  के  भूतपूर्व  मुख्य  न्यायाधीश  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  यदि

 एक-तिहाई  सदस्य  राज्य  के  बाहर  के  हों  तो  अवांछनीय  चीजें  नहीं  हो  सकेंगी  ।  प्रादेशिक  भावना
 को  न्यायपालिका  में  स्थान  नहीं  दिया  जाना  चाहियें  |

 मने  सर  डाइवर  जेनिफर  के  भारतीय  संविधान  पर  भाषण  पढ़ें  हैं  जिसमें  उन्होंने  कहा  ह  कि

 न्यायपालिका
 वाले  अध्याय  श्र  विशेषकर

 उच्च  न्यायालयों  से  सम्बन्धी  अध्यायों  को  संविधान  में

 नहीं  रखा  जाना  चाहिये  था  |

 उच्च  न्यायालय में  बैठने  के  बारे में  संविधान  में  संरक्षण की  व्यवस्था  करने  की  अ्रावव्यकता

 उन्होंने  २२४  का  एक  उदाहरण  इस  बारे  में  दिया  ह  कि  निवृत्त  को

 नहीं थी

 सर  अ्राइवन  जेनिफर  के  कथन  में  काफी  सत्यता  हो  सकती ह  ।  उन्होंने  लंका  के  संविधान
 का  प्रारूप  बनाया  |  वह  एक  विशेषज्ञ  समझे  जाते  हं  ।  गलत  हों  या  सहीਂ  किन्तु  हमारे  संविधान

 में  इनके  उपबन्धों  का  उल्लेख किया  गया  हैं  ।  यदि  यह  mera उसमें  है  तो  में  यह  सुझाव  देता  हूं  कि

 फ्रेंक  मन्थनी  के  कथन  में  काफी  शक्ति है  ।  इससे  न्यायपालिका  का  स्तर  ऊंचा  वकील  आदि

 अधिक  प्रसन्नता  ्  करेंगे  तथा  इससे  झगड़ा  करने  वाली  जनता  में  अधिक  विश्वास  उत्पन्न

 होगा  |

 arta  श्राप  कितने  स्थायी  न्यायाधीश  नियुक्त  करेंगे
 ?

 श्राप
 को  न्यायालयों में  पड़े  बकाया

 काम  को  समाप्त  करने  के  लिये  भ्र ति रिक्त  तथा  कार्यकारी  न्यायाधीश  नियुक्त  करने  पड़ेंगे  ।

 देवेश्वर  शर्मा  )  छुट्टियां कम  कर  दीजिये  ।

 श्री  नि०  चं०  चटर्जी
 :  are  ars  छुट्टियां  कम  कर  दें  तो  मुझे  बड़ी  प्रसन्नता  होगी

 ।  परन्तु

 यह  एक  गलत  धारणा  है  कि
 हिन्दुस्तान  में  छुट्टियों

 की
 रसिकता  के  कारण  न्यायालयों  में  काम  जमा

 हो  जाता हैं  ।  कदाचित्  आपको  भ्र मे रिका  के  मुख्य  न्यायाधीश  के  इस  कथन  से  कुछ
 नित

 हो  गई

 है  कि  झ्र मरी का  में  जब  तक  सब  समाप्त  न  हो  जाये  तब  तक  न्यायालयों  में  छुट्टियां  नहीं  होती  हैं ।

 हमारी  ग्रोवर  उनकी स्थिति  सर्वथा  भिन्न  वहां पर  १६००  मे ंसे  RR¥o  अपीलों को  न्यायाधीश

 अपने  कमरे  में  ही  बैठ  कर  बिना  किसी  सुनवाई  के  निर्णय  कर  देते  ए  किन्तु  भारत  में  ऐसा  नहीं  हो

 सकता है  ।  हमारे  न्यायालय  इससे  aaa  भिन्न  परम्पराओं  में  पले  हें  ।  यहां  संविधान के  भ्रनुच्छेद

 ३२  के  भ्रनुसार  प्रत्येक  व्यक्ति  को  मूल  अधिकारों
 की

 रक्षा  के  लिये  सुनवाई  भ्रमणा  पूर्ण  अवसर

 देने  का  विधान  किया  गया  है
 ।  भ्रमरी का  में  उच्च  न्यायालयों  अथवा  उच्चतम  न्यायालयों

 का

 भ्रंग्रेजी
 में
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 कोई  मूल  क्षेत्राधिकार  नहीं
 है  ।  वे  केवल  नीचे  के  न्यायालयों  द्वारा  ही  कपिल  न्यायालयों  तक

 सकते  हैं  ।
 त्राण  nen  कोई

 ली
 वल नं श्यक्ति  बने  मूत  मिका  री

 की
 रसा  के  लिली  मसुद

 सक

 शअतगए
 सीधे  उच्चतम  न्यायालय  में  पहुंच  सकता

 है  ।
 इस  प्रकार  मेरा  निवेदन  है  कि  हम  अमरीका  की

 भांति  न्याय  का  निपटारा  नहीं  कर  सकते  हें  क्योंकि  दोनों  देशों  की  न्यायिक  मान्यताएं  तथा  परंपरा यें

 एवं  संविधान इरादी  भिन्न  हैं  ।

 may  एक  कौर  बात  को  लेता  हूं  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  श्राता  हैं  कि  श्री  दातार  ने  राज्य-सभा
 में

 किस  लिये  ऐसा  कहा
 है

 कि  भारत
 के

 विधिजीवी  )  लोक  भावना  से  इतने  शून्य  हैं  कि  वे  उच्चतम

 न्यायालय  के  निर्णयों  को  भी  मानने  से  इन्कार  कर  रहे  मुझे  तो  राज  तक  इसका  कोई  उदाहरण

 नहीं  मिला  है  atte
 न  ही

 इससे  पहले  मेंने
 कभी

 यह  बात  सुनी  हैं  ।  इसके  विपरीत  बार  वालों  की

 शिकायत है
 कि  यह  केवल  न्यायाधीशों  ate  भूतपूर्व न्यायाधीशों के  निर्णयों  की  ही  परीक्षक  मात्र  रह

 गई  है
 ।

 में  समझता  हूं
 कि

 श्री  दातार  का  यह  झरा  गप  नहीं हे  ।  बल्कि  हमारे  देश  की  बार  को

 तो  यह  इच्छा  है  कि  यहां  भी  प्रक्रिया  की  भांति  लोक  जीवन  से  प्रसिद्ध  व्यक्ति  ora  ate  इसकी

 प्रतिष्ठानों को  चार  चांद  लगायें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  खंड ११  से  १६  तथा  खंड
 २०  la)  अर  खंड े  अ  स  क  A  NTS  २४  पर  निम्नलिखित

 संशोधन  रखे  जाने  की  सुचना  मिली  हैं

 खड़  ११  साधन  सख्या  ३०,  १४२

 इश्क
 प्र

 &E

 र
 १२  १०,  १४३ (

 जैसा  ही  sat  fe  ११,

 9%  वैसा
 ही  जैसा  कि  8%),  १४४,  १६३

 ही  जैसा  कि  ११)  और  OX

 श्रे  1.0  १४६,  १२,  १००,  १७२,  १३,  १०१,  १४७
 ही

 जेसा  कि  १०१),  १०२,  १६४,  १०४,  १४,  १०३  २१  ३

 ै
 १४  १०४

 ae (  )  &3

 १५  ी  १६,  १४८,  १६५,  १०५,  १७,  ७६
 ही  जैसा  कि  १७),

 १६६  ही  जेसा  कि  १७)  १४६

 १६  ी  १०६,  १०७,  १५८,  FE

 {°F  ”  ३१,  १५०,  BAIT  २६

 bed  पी  २१४

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 इसके  ध  खंड  ११  तथा  खंड  खंड  22,
 2  3  तथा  az

 ba  न
 NUS  ६  के  संबंध में

 निम्नलिखित  संशोधन  प्रस्तुत  किये  गय े:

 चरता as  क  NATE ह स्तावक का  नाम  संशोधन  संख्या

 खड़  ११  २१६  का  श्री  फ्रंट  मन्थनी  डे०

 TRA

 श्री  हेमराज  १४२

 नया  खंड  ११  क  श्री  श्री  नारायण दास  ९€

 खंड  १२.  २१७  का  श्री  क०  Fo  बसु  20

 श्री  न०  रा०  मनिस्वामी  १४ रे

 श्री उ०  म०  त्रिवेदी  ११

 श्री  कृष्णा चा यं  जोशी  १४४

 श्री  कामत  दे

 श्री  कृष्णाचार्य जोशी  wy

 श्री To  रा०  मनिस्वामी खंड  १३  २२०  के  स्थान  EX

 पर  नया  भ्रनुच्छेंद रखा  जाना  )
 श्री  बी०  fao  रे  श्रे

 श्री  नि०  चं०  चटर्जी  १००

 श्री  to  द०  मिश्र  \g!

 श्री
 क०

 कु०  बसु
 े

 पंडित  ठाकुर  दास  भाग  १०१

 श्री  कृष्णा चा ये जोशी जोशी  C9

 पंडित  ठाकुर  दास  आ  १०२

 श्री  कामत  १६४,  ev

 श्री उ०  Ho  त्रिवेदी  28

 श्री  नि०  to  चटर्जी  १०९
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 दातार  :  में  प्रस्ताव करता  हूं

 पष्ठ  ७,  पंक्ति  ३८  के पदचात् यह जोड़ा जाए यह  जोड़ा  जाए

 this  article,  the
 expression  ‘High  Court  does  not

 inc
 lude  a  High  Court  for  a  State  specified  in

 part
 B  of  the  First  Schedule  as

 it  existed  before  the  commencement  of  Constitution  (Seventh  Amendment):
 Act,  1956.”

 में  कि
 वहू

 संविधान  ह  १९४
 ६  के  लाग ूि  से  पहल े| विद्यमान  के

 भाग  ख  में  उल्लिखित  उच्च  न्यायालय  नहीं  सम्मिलित हैं  1.0

 निम्नलिखित  कौर  संशोधन  प्रस्तुत  किय  गय

 संशोधन  संख्या खड़  सख्य  प्रस्तावक  का  नाम

 खंड  १४  २२२  का
 श्री

 कण  Fo
 बसु

 १५

 संशोधन )

 श्री  नि०  चं०  चिट्ठी  20”

 नया  वह  १४  क  श्री  कामत  &3

 श्री उ०  Ho  त्रिवेदी  ge

 श्री  To  रा०  मनिस्वामी  Iv

 श्री  कामत  RA

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  2oX¥

 श्री उ०  म०  त्रिवेदी  १७

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  ७६

 श्री  कामत  १६६

 श्री  To  रा०  मनिस्वामी  ve

 खंड  १६  २३०से  २३२  श्री  श्री  नारायण  दास  og

 तक  के  अनुच्छेदो ंके  लिये  नये

 भ्रनुच्छेद  रखना  )

 बीच च०
 To  नसीहत  गर  में  अरपना  संशोधन  संख्या  ३४ प्रस्तुत करता  हूं

 मूल  aust  में
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 नवीन  खण्ड  २०  क

 श्री  फ्रेंक  मन्थनी
 :

 में  अपना  संशोधन  संख्या  ३१  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  हेम  राज
 :  में  अपना  संशोधन  संख्या  RK  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री ०
 ना०  fag  देव  :.  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  २४  तथा

 २६  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 खण्ड
 द्वितीय  अनुसूची  का

 श्री  दातार
 :

 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 पृष्ठ  १३  में  पंक्ति  २८  के  स्थान  पर  निम्न  अंश  रखा  जाये  :

 for  sub-paragraphs  (3)  and  (4),  the  following  sub-paragraphs  shall
 be  constituted,  namely  :

 Any  person,  who  immediately  before  the  commencement  of  the
 constitution  (Seventh  Amendment)  Act,  1956,  was  holding  office  as  The

 Chief  Justice  of  the  High  Court  of  State  specified  in  Part  B  of  the  First
 Schedule  and  has  on  such  commencement  become  the  Chief  Justice  of  the

 High  Court  of  State  Specified  in  the  said  Schedule  as  amended  by  the  said

 Act,  shall,  if  he  was  immediately  before  such  commencement  drawing  any
 amount  as  allowance  in  addition  to  his  salary,  be  entitled  to  receive  in

 respect  of  time  spent  on  actual  service  as  such  Chief  Justice,  the  same
 amount  as  allowance  in  addition  to  the  salary  specified  in  sub-paragraph  (1) >  53.0 e of  this  paragraphs

 (३)  ate  (४)  के  स्थान  पर  निम्न  उपकंडिका  रखी  जाये
 :

 “(3)  कोई  व्यक्ति  संविधान  PEXe  के  आरम्भ

 होने  के  तुरन्त  प्रथम  अ्रनुसूची  के  भाग  ख  में  उल्लिखित  राज्य  के
 उच्च  न्यायालय के  मुख्य

 न्यायाधीश  का  पदधारी  था  तथा  यदि  वह  इसके  शुभारम्भ  होने  पर  उक्त  भ्र धि नियम  द्वारा  संशोधित

 उक्त  अनुसूची में  उल्लिखित  उच्च  न्यायालय  का  मुख्य  न्यायाधीश  बन  गया  ह  तो  यदि  वह  इस  afer

 नियम  के  प्रारम्भ  होने  के  पहले  वह  ०३  वेतन  के  अतिरिक्त  भत्ते  के  रूप  में  कोई  रकम  ले  रहा  हो

 तो  इस  इंडिका  की  उपकंडिका  (2%)  में  उल्लिखित  वेतन  के  मुख्य  न्यायाधिपति  के  पद  पर

 यथाथ  सेवा  वालें  समय  के  लिये  वेतन  के  अतिरिक्त  भत्ते  के  रूप  में  उतनी  ही  रकम  का  अधिकारी
 होगाਂ  ।  |

 ठाकुर  दास  भार्गव  :
 खंड

 १२  मेंने  भ्र पने  संशोधन  से  ६०  वर्ष  के  स्थान  पर  ६५
 e

 रखना  चाहा है  तथा
 खंड  १३  में  में  चाहता  हुं  कि  तय  न्यायालयਂ  शब्द  हटा  दिये  जायें  तथा

 ये  शब्द  रख  दिये  जायें  कि  किसी  cea  के  किसी  न्यायालय  में  अस्थाई  रूप  से  अथवा  स्थाई  रूप  से  उसका

 सम्बन्ध  दिन  से  उसको  वहां  प्रेक्टिस  करने  की  अनुमति  न  दी  जाये  ।

 जैसा  कि  श्री  शाह  ने  बताया  संविधान  बनाते  समय  हमने  इस  मामले पर  विस्तृत  रूप
 से  विचार

 किया  था
 तथा  यह  निर्णय  किया

 था  कि  ६०  उचित  वायु हैं  तथा  सेवा  निवृत्ति  के  भ्  उनको  प्रैक्टिस

 करने  की  अ्रनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।  उस  समय
 भी  यह  समझा  गया

 कि
 इस  पर  निश्चित  राय

 नहीं  की  जा  सकती  है  ।  में  यह  नहीं  समझ  सका  कि  उच्चतम  न्यायालय के  न्यायाधीशों  को  ६५  वर्ष

 की  पायु  तक  पद  पर  कयों  रहने  दिया  जाए  जब

 कि

 उन्स  rararearay  के  न्यायाधीशों  को

 ६०
 वर्ष  की

 मूल  wast  में
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 शरायु तक  ही  पद  पर  रहने
 की  अनुमति हो  ।  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  तथा  उच्चतम

 लय  के  प्रवर  न्यायधीश  का  वेतन  समान  है  ।  जब  उच्चतम  न्यायालय  में  उच्च

 न्यायालय  से  ही  नियुक्त  किये  जातें  हैं  तब  इन  न्यायाधीशों  के
 पद

 पर  रहने
 की

 समान  क्यों  नहीं

 रखी गई  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  जब  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाघीश  ६५  वर्ष  की  च्े  तक  काम

 कर  सकते  हैं  तब  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश
 भी  ६५  वर्ष  की  थि  तक  काम  कर  सकते  हैं  ।

 men  सरकारी  कर्मचारियों की  भी  ५५  से  ५८  वर्ष  कर
 दी

 गयी  हे
 तथा

 बढ़ोत्तरी  भी

 मिल  जाती  है
 ।

 इसके  उच्च
 न्यायालय

 के
 न्यायाधीश

 में  हमारा  पूर्ण  विश्वास  होता  है

 तथा  उनकी  सेवानिवृत्ति  के  समय  उनकी  शारीरिक  भ्र वस् था  का
 ध्यान  रखना  चाहिये  ।  इसलिये

 मेरा  विचार  है  कि  यह  थ  ६५  वर्ष  कर  देनी  चाहियें
 ।

 मेरा  यह
 भी

 विचार  है
 कि

 उच्च
 न्यायालय

 के

 न्यायाधीशों  को  सेवानिवृत्ति  के  च  उच्चतम  न्यायालय  में  प्रैक्टिस  करने
 की

 भ्रनुमति  मिलनी

 चाहिये
 ।

 जेसा  कि  भझ्रापनें  कहा  न्यायालय  में  हमें  पूर्ण  विश्वास  होना  चाहिये  तथा  यह  तभी  संभव

 हैं  जब  न्यायपालिका  पूर्णतया  स्वतंत्र  हो  ।  यह  तभी  संभव  है  जब  न्यायाधीशों  को  राज्यपाल  नियुक्त

 न  किया  जाए  यह  बात  नहीं  है  कि  वह  उस  पद  पर  काम  ठीक  नहीं  कर  सकते श ि  परन्तु  उनके

 संबंध  में  जनता  यह  समझेगी  कि  न्यायाधीश  का  काम  करते  हुए  वे  सरकार  की  कौर  देखते  हैं
 ।

 अन्य  उच्च  न्यायालयों के  संबंध  में  मेरे  दो  शोधन  में  पहले  संशोधन  से  प्रत्य  उच्च

 शब्द  हटाना  चाहता  हूं  ।  यह  तभी  संभव  है  जब  वायु  ६५  वर्ष  कर  दी  जाये  ।  परन्तु  यदि

 यह  प्राय  ६०  वर्ष  रखी  जाये
 तो

 उनको  उच्चतम  न्यायालय  तथा  जिस  उच्च  न्यायलय में  वह

 धीर  रहे  हों
 उस  को

 छोड़  कर  भ्रमण  उच्च  न्यायालयों  में  प्रैक्टिस  करने
 की

 चन्  दी  जाय
 ।

 यह

 लोकहित में  होगा ।

 खंड  १५  के  संबंध  में  मेंने  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  हें  कि  उपखंड  (३)  WATARTS  है  क्योंकि
 अथवा  कार्यकारी  न्यायाधीश दा खंड  १२  में  दिया है  कि  अ्रनुच्छेद  २२४  के  अनुसार वह एक अ वह  एक  झर

 के  पद  पर  ६०  वर्ष  तक  रहेगा  |  इस  उपखण्ड ३  को  खंड  १४  के  हटाने  से  कोई  हानि  नहीं  होती  है  ।

 श्री  फ्रेंक  मन्थनी
 :
 मेंने  दो  संशोधन  प्रस्तुत  किये  एक  खंड  ११  पर  संख्या  ३०

 मेंने  यह  संशोधन  इसलिये  प्रस्तुत  किया  है  कि  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  ने  इसके  सम्बन्ध  में  सिफारिश
 की  है  कि  राज्य  के  मुख्य  पदाधिकारियों  को  जनता  का  विश्वास  हो  तथा  उच्च  न्यायालय के  एक-तिहाई

 न्यायाधीश राज्य  के  बाहर  के  हों  ।

 मेरा  विचार  है  कि  संयुक्त  समिति  ने  इस  पर  पूर्णतया  विचार नहीं  किया  था  ।  वापसी

 विवाद  में  झ्रायोग  की  कई  महत्वपूर्ण  सिफारिशों पर  विचार  नहीं  हुसना  तथा  उनमें  से  एक  यह  भी  है  ।

 श्री  शाह  इस  सिद्धान्त  से  सहमत है  ate  में  विधी-कायम  मंत्री  का  ध्यान  इस  atk

 आकर्षित  करना  हूं
 ।

 में  श्री  चटर्जी  सें  सहमत  हूं  कि  न्यायाधीशों  कि  नियुक्ती  संबंधी  इन

 ससंद  उपबन्धों को  भ्रनुच्छेद  २१६  क  एक  भाग  के  रुप  में  संमिलित  किया  जाना  चाहिये  |

 भ्रनुच्छेद  २१६  में  राष्ट्रपति  को  न्यायाधीशों  को  नियुक्त  करने  की  शक्ति  दी  गई  है  ।  परन्तु

 मुझे  मुख्य  मंत्रियों  या  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  यायाधीश
 की

 मंत्रणा  में  विश्वास  नहीं  क्यों कि

 राजनीतिक  या  प्रादेशिक  आधारों  पर  नियुक्तियां  होने  का  भय  है  ।  स्वतंत्रता  की  Brae  शिला

 थालिका  को  ऐसे  गौण  अ्राधारों  पर  स्थापित  किया  नहीं  जाना  चाहिये  ।  इसके  लिये  तो  स्थिरता  wiz

 दुखता  की  आवश्यकता  है
 ।

 हमें  इस  प्रांतीय ता
 को

 रोकने  के  लिये  संविधान  में  इस  उपबंध  को

 im  i  ह  oo

 मूल  sastt  में
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 फ्रेंक  मन्थनी |

 श्री  चटर्जी  ने  कहा  है  कि  सेवा  निवृति  के  पश्चात्  न्यायाधीशों  को  श्राधीनस्थ  न्यायालयों  में

 विधि  व्यवसाय  करने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहियें  ।  संविधान  बनाते  समय  इस  Ie  पर र  खूब  विचार

 किये  जाने  के
 बाद

 यह
 तय

 हुआ
 कि  न्यायपालिका  कें  सान  कौर  ईमानदारी  को  कायम

 रखने
 की  दृष्टि से  न्यायधीशों  को  विधि व्यवसाय  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  में  इस

 प्रस्ताव  के  पक्ष  में  नहीं  हूं  ग्रसित  मैं  यह  मानता  हूं
 कि  रो वा निवृत्ति  की  भ्छ्  ६४५  या  ७०  वर्ष तक  बढ़ा

 दी  mata  उन्हें  रिक  उदारतापूर्वक  पेंशन  जाये
 ।

 न्यायपालिका  कीं  ईमानदारी

 शर  स्वतंत्रता  को  कायम  रखने  के  लिये
 ऐसा  किया  जाना  आवश्यक  है  क्यों  कि  हम  सब  मनुष्य  हैं

 श्र  यह  सत्य  है
 कि

 न्यायाधीश  के  पद  से  निवृत्त  होने  वाले  व्यक्ति  का  प्रभाव  बना  रहता  है  ।  यदि  उनको

 विधि  व्यवसाय  करने  दिया  _  जायेंगी  तो  न्यायपालिका  का  मान  कायम  नहीं  रह  सकता  है
 |  आज

 इसी  प्रतियोगिता के  समय  में  भतपर्व  के  आदेशों  से  गिर  कर  साधारण  स्तर पर

 जाने  की  संभावना है  ।  इस  से  समस्त  न्यायपालिका  का  नाम  बदनाम  हो  जायेगा  कौर  उस  का  मान  गिर
 जायेगा  तथा  उसकी  कट  होने  लगेंगी  ।

 अराज  हम  जो  कुछ  करते  हें
 उस  से

 निश्चय
 ही

 हमारी  न्यायपालिका  का  मान  कौर
 उस

 का पन्द्रह  पहले के  मान  और  से
 कम  हो

 गया
 थि

 इस
 का  एक

 कारण  यह  है
 कि

 भूतपूर्व
 न्यायाधीश  वकीलों  और  मुकदमें  बाजों  के  बीच  जाकर  विधि व्यवसाय  करने  लगता  है  ।

 निर्णयों  का  ग्रा लोच ना  तो  होती  ही  है  ।  लोग  सोचने  लगते  हें  कि  अमुक  सेवानिवृत्ति
 के

 जगन मकानो  श्रमिक  फर्म  में  काम  करन  की
 सोच

 रहा  है  इस  लिये  ऐसा  निर्णय  दे  रहा  इस
 प्रकार

 न्यायाधीश  गलत  या  सही  प्रा लोच ना के  पात्र  बन जाते  हैं  ।  इस  लिये में  विधि  ध्यव्साय  करने
 की  अनुमति

 दिये  जाने
 का  विरोध

 करता  हें
 ।  उन्हें  स्वस्थ  रहने

 की
 भ्र वस् था  में

 ६५
 या

 ७०  वर्ष
 तक

 काम  करने

 दिया  जाय  कौर  अच्छी  पेशन
 दी

 जाये  परन्तु  सिद्धान्त
 के

 नाते
 मैं

 उन्हें  विधि  व्यवसाय  करने
 की

 A PNT
 दिये  जाने  का  कभी  समर्थन  नहीं  करूंगा  |

 शी  चटर्जी  ने  कहा
 ह

 कि  ग्राजंकल
 न न्यायाधीश  इस  ग्राम  से  मंत्रियों  शादी  के

 पीछें  पौध  फिरते

 खे  जात ेफेंकी  उन्हें  लका  या  राजनैतिक  अधिमान  प्राप्त  हो  जाएगा
 ।  यह  सर्वथा  गलत  है  ।

 न्यायाधीश
 श  चाहे  ऐवान भो न  भो  सोचते

 परन्तु
 जनता  ग्रोवर  वकील  लोग तो  ऐसे  प्रवाह  सोचने

 लगते हें  कि  श्रमिक  ब

 कती कोर

 ऊंचा  पद  पाने  की  इच्छा  से  सरकार  के  पक्ष  में  निर्णय दे  रहा  है

 om vas pth  पर  ५ 1  a 1
 al!
 nk  क्या

 सरकार  के  पास  कार्यपालिका  के  लिये  अन्य  लोग  नहीं
 re

 फि  ५  :  1  #2  ea  से  समर त  न्यायपालिका  का  मान  शौर  गरिमा  सीट  हो  रुकती  है

 auf  im  A=  ह
 सें  प्रत

 बना
 करता हूं

 कि  ag  इन  दोनों  संशोधनों पर  ध्यान दें  कि  एक-तिहाई
 लथा

 न्याय  i  बाहर  थे  | req  sy  द्य  भत ma  स्शायाधीशों  को  कार्यपालिका  पदों  पर  fas  ्र  न  किया

 जाएं

 ae
 संशोधन

 ©  ग ह े3 ३१  का
 ग्राहक

 एक
 नवीन न  खण्ड

 २०  क  को  समाविष्ट  करना  है  ।  राज्य

 eis
 me  A  ate  ः  से  यह

 सिफारि
 a 2ST  कि  भारतीय  '  « ra = ry et

 यर  pues
 1.0

 |  चिकित्सा
 तथा

 स्वास्थ्य
 र पैनाये  ca  पित  की  जानी

 चाहिये
 ।

 र
 rid दश  की  Hae  Sen  re  सिफ  लाभदायक  हमें  इस  पर  wal  बक

 विचार  करक  इसे  कारी
 7

 करने  कं  मत्त  करना  चाहिये |

 इस
 र  सीट ८  श  प्रय  ?  सर

 कार  इसके  ला  ९
 मे  कया  सोच  रहीं

 ह
 aa

 देखता हूं

 ह  },  ती
 नल

 रता  आ  चकी  &  उत्तर  प्रदेशवाद अखिल
 Tear

 et

 बड़ा  चली  रहा  ०७  ्|  उत
 प्रदेश

 वाद  at क
 एने

 पं  के  लोग
 को  भर्ती  कर

 रहट  sie  बंगाली  तथा  मद्रासी

 Ta  यन  रखी  (AAT
 थे

 राज्य
 सेवाओं अपने  प्र प्रान्तों

 क  TT
 को  भरते

 कर  Bi

 में  इस  प्रकार  की  दा  नप्ता  fd  ने  \  त  ए  GAG
 नाक  हैं  ।  हम  रोक  या

 श्रपरोक्ष
 रूप

 से

 केन्द्र  प्रभारी  शि क्या  a  प्रोत्साहन  दे  रहें  भ्र ौर ये थे  धमकियां  दे दश  की  कता  को  नष्ट  कर  रही
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 हमें  इस  प्रवृत्ति  को  रोकना  होगा  अखिल  भारतीय  सेवायें  प्रदेशिक  हो  गई  हैं  प्रौढ़  हमारा

 प्रशासन  दिन  प्रति  दिन  कमजोर  होता  जा  रहा  राज्य  पुनर्गठन  आयोग
 की

 सिफारिशों  में  इन

 बुराईयों
 का  हल  परन्तु  दुःख

 की
 बात  है  कि  हम  इन्हें  भूले  जा  रहे  हैं

 ।  न्यायपालिका  के

 बनाये  जाने  के  संबंध  में  आयोग  नें  निश्चित  सिफारिशों
 की

 प्रशासन  को  मजबूत  बनानें  के  लिये  उसने
 अ्रखिल  भारतीय  सेवाएं  की  अधिक  पदालियों  की  सिफारिश  की  इस  WTAE  २१२  में  कुछ

 अखिल  भारतीय  सेवाशर्तों  का  उपबंध  किया  गया

 में
 अखिल

 भारतीय
 शिक्षा  सेवा  का  उल्लेख  करना  भूल  गया

 शिक्षा
 का  स्तर

 राष्ट्रीय  स्तर

 खे  नीचे  गिर  कर  दल  बन्दी  के  स्तर  पर  श्री  गया  है  ।  में  ate  करूंगा  कि  हमें  आयोग  की  इन
 रिशों को  श्रव्य  कार्यान्वित  करना  ताकि  देश  में  प्रशासन  gas  हो  देश  के  वियोजन

 का

 जो  क्रम
 चल  रहा  है  वह  बन्द  हमें  इस  दिशा  में  वी  ही  कार्यवाही  करनें

 की
 झ्रावश्यकता

 श्री उ०  |“ (५  त्रिवेदी  मेरा  खण्ड  १३  के  संबंध  में  संशोधन  संख्या  १४  स्वीकार हो  चुका  हैं

 में
 उस

 बारे  में  श्रमिक  नहीं  संविधान  लागू  करते  समय  भाग  में  के  राज्यों  के  कुछ
 न्यायाधीशों  को  एक  या  दो  वर्ष  के  लिये  नियुक्त  करके उस  wafer  की  समाप्ति  पर  उन्हें  हटो  fear
 गया थी  कौर  उन्हें  विधि  व्यवसाय  करनें  देने  ails  के  बारें में  कोई  उपबंध  नहीं  किया  गया

 था  ।  इसका

 कोई  कारण  मेरी  समझ  में  नही  भ्राता  है  कि  ऐसा  कयों
 किया  गयां  st  इस  स्थिति की  दर  करने  के
 सरकार  नें  उस  रूप  में  स्वीकार  न  करके लिये  मेंने  संशोधन  संख्या  १४  प्रस्तुत किया  है

 दूसरा  संशोधन  रखा  है  दौर
 एक

 व्याख्या
 भी

 जोड़  दी
 में

 पूछता  हूं  कि  यह  व्याख्या  क्यों
 जोड़ी

 गई
 मेरा  संशोधन  क्यों  स्वी  कार  नहीं  किया  गया  ?  यदि हम  परन्तुक  जोड़ना  चाहते  तब  व्याख्या  की

 कोई  भ्रावव्यकता  नहीं  हमारे  संशोधन  में  कोई  अस्पष्टता  नहीं  व्याख्या  भ्रनावइ्यक  हैं  ।

 में  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  मेरे  संशोधन  की  भाषा  में  परिवर्तन  करनें  की  कृपा  न  करा

 सेवा-निवृत्त  न्यायाधीशों को  न  केवल  उन्हीं  न्यायालयों  में  अपितु  अन्यत्र  भी  विधि  व्यवसाय

 करने  की  अनुमति  देना  उचित  नहीं  क्योंकि  न्यायधीश  के  नाते  उनका  बड़ा  ऊँचा  स्थान  रहा  होता  हैं

 at  सेवा  निवृति  के  बाद  उन्हें  मामूली  लोगों  के  मुकाबले  में  विधी  व्यवसाय  करने  देना  उचित

 नहीं  है
 ।  इस  से  न्यायापालिका  के  मान  uw  संम्मान  के  गिर  जाने  की  संभावना

 उच्च  न्यायालयों के  न्यायाधीशों  के  लिये  ६०  वर्ष  की  न्  की  जो  सीमा  रखी  गई  यह  ठीक

 सेवा  निवृत्ति  होने  के  बाद  लोग  घर  बैठना  नहीं  अपितु  कुछ  काम  करना  चाहते  हैं
 ।

 इस
 लिये

 मेरा  सुझाव  हैं  कि  उन्हें  ६५  वर्ष
 की

 वायु  तक
 काम  करने  दिया  जाए  ate  यदि  वे

 तम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  बनने के  लिये  श्रमिक  परिश्रम  के  साथ  काम  कराने  चाहते  तो  इस

 के  बारे  में  कोई  उपबन्ध  किया  जाना  जब  तक  न्यायाधीश  काम  करना  चाहें  या  काम  करने  के

 लिये  भ्रसम्थ
 न  हो  जायें  तब  तक  उन्हें  सेवा  से  निवृत  नहीं  किया  जाना  चाहिये  |

 द  ति

 दी

 यार  व्यान

 a

 अरपा

 fe  उच्चतम  न्यायालय  के

 स्थापित  किये थे  जाने  के  सस  से  मेकर  अम  अ  दमी  स  लिए  caret  को
 न  ी  स  cory

 गया  हैं  ।  यह  हमारी  सरकार  शहरों  संविधान  के  कार्य  करण  पर  एक  प्रारोप ह  |

 विधि  जीवी  वर्ग
 में

 से  न्यायाधीशों  की  नियुक्तियां  करनें  सें  उच्चतम  न्यायालय  की  प्रतिष्ठा
 इस  से  उच्चतम  न्यायालय  में  कार्य  करनें  वाले  अधिवक्ताओं  को  प्रोत्साहन  उन  व्यक्तियों

 को  न्यायाधीश  नियुक्त  नहीं  किया  जाना  चाहियें  जो  बिना  उपयुक्त  रहता  ate  विधि  के  ज्ञान
 के

 न्यायालय  के  न्यायाधीश  बने  गये  इनकी  नियुक्तियां  करते समय  सरकार  की  बड़ी  सावधानी से

 काम  लेना  चाहिये  और  राष्ट्रपति  को  भी  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मंत्रणा  देनी  चाहिये  कि  fafa-

 जीवी  वर्ग  में  से  नियुक्तियां की
 a

 मर  भ्रंग्रजी  में
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 उ०  Ho

 मैंने  खंड  १४  में  संशोधन  संख्या
 १६  को

 सूचना  दी  भ्रनुच्छेद
 २२४

 में  संशोधन  करने  का
 जो

 _  प्रस्ताव  किया  गया  है  उसके  भ्रनुसार  यदि  राष्ट्रपति  अनुभव  करें  कि  किसी  उच्च  न्यायालय का

 कायें  बढ़  जाने  के  कारण  न्यायालयों  में  दो  वर्ष  से  भ्र ना धिक  कालावधि  के  लिये  wer  न्यायाधीश

 नियुक्त  किये  जानें  चाहिये  तो  वह  ऐसा  कर  सकता  हें  यदि  विधि  जीवी  वर्ग  में  से  कोई  ae  व्यक्ति

 नियुक्त  कर  दिया  जाता  है

 तो

 पदावधि  समाप्त  होनें  पर
 जब  वह  वापिस  भ्राता  है

 तो  उसकी  प्रतिष्ठा

 बढ़  जाती  हैं  जिसका  उसके  व्यवसाय  पर  भी  अनुकूल  प्रभाव  पड़ता  इस  लिये  मेरा  निवेदन

 है  कि  जब  अस्थायी  नियुक्तियां  की  जानीं  हों  तो  वह  उच्च  न्यायालय के  सेवा-निवृत  न्यायाधीशों

 में  से  की  जायें  ।  ताकि  उनकी  सेवाओं को  भी  काम  में  लाया  जा  सके  कौर  किसी  नये  व्यक्ति  को  केवल

 उसके  व्यवसाय
 को  प्रोत्साहन  देने  के  विचार  से  ही  नियुक्त  न  किया  जाये  ।

 में
 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  से  सहमत  हूं  कि  अनुच्छेद

 २९४
 में  यह  संशोधन  करने  की  कोई

 प्रा वश्य कता  नहीं  है  कि  ६०  वर्ष  की  के  पश्चात  उच्च  न्यायालय  मे  नियुक्त  किया  गया  कोई

 Tay  कार्यकारी  न्यायाधीश  सेवामुक्त  नहीं  रहेगा क्यों  कि  श्रनुछेंद २१७  में  पहले  ही  यह

 बाधित है  ।

 शि  प्र्०
 म०

 थामस  इन  खंडों  के  संबंध  में  जो  संशोधन  प्रस्तुत  किये  गये

 हैं  उनमें
 से

 से  में  सहमत नहीं

 कुछ  संशोधनों  में  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  सेवा-निवृत्ति की  arg  बढ़ा  कर
 ६२  वर्ष

 कर  दी

 जाय  कुछ  एक  में  ६५  वर्ष  का  सुझाव  दिया  गया  श्री  चटर्जी  नें  अन्य  देशों  में  सेवा  की  वायु

 का  उल्लेख  किया  परन्तु  इस  बारे  में  में  यह  कहना  चाहता हूं  कि  wey  dal  की  अपेक्षा  भारतीयों  कि

 औसत  ae  संसार
 के

 अधिकांश  देशों  से  कम  यदि  कोई  सीमां  निश्चित
 की

 जाती  हूँ
 तो

 वह  युक्तियुक्त
 होनी  संविधान  में  ६०  वर्ष  की  की  व्यवस्था की  गई  है  कौर

 में  इसे  ठीक  समझता

 अन्य  darat  में  सेवा-निवृत्ति  की  वायु  ५५  वर्ष  है  ate  जिला  न्यायाधीश  भी  ५४५  वर्ष  की  होने पर

 सेवा
 से

 निवृत्त  हो  जाते  यदि  श्री  चटर्जी  विधि  जीवी  वर्ग  में  से  किसी  की  राय  पूछें  तो  कोई
 भी  व्यक्ति

 arg  सीमा  के  बढ़ाये  जाने  के  पक्ष  में  नहीं  यदि  इसे  बढ़ा कर  ६५  वर्ष  कर  दिया  जाता  है  तो  इसका

 यह  ai  होगा  कि  श्रागामीं  कम  से  कम  पांच  वर्ष  तक  न  तो  विधि  जीवी  at  में  से  कोई  नियुक्ति  की  जा

 सकेगी  ate
 न

 ही  किसी  जिला  न्यायाधीश
 की

 पदोन्नति  करके  उसे  उच्च-न्यायालय  में  नियुक्त  किया

 जायेगा  ।
 क्या  श्री  चटर्जी  देश  में

 ऐसी
 स्थिति  पैदा  करना  चाहते  हैं

 ?  इंसी  कारण  हमें  उनकी  यह  राय

 पसन्द  नहीं

 श्री नि०  do  माननीय  सदस्य  मेरी  बात
 ठीक  से  नहीं  समझे  हें  ।

 मैंनें  यह  कहा

 था  कि  उच्च  न्यायालय  उच्चतम-न्यायालय  में  कोई  अन्तर  नहीं  होना  चाहिये  ।  इन  दोनों  न्यायालयों

 के  न्यायाधीशों की  जरायु  सीमां  एक  जैसी  होनी

 श्री प्र ०
 स०

 कई  लोगों  का  विचार  है  कि  अच्छे
 व्यवसाय वालें  विधि  जीवी

 व्यक्ति

 उच्च-न्यायालय  उच्चतम-न्यायालय में  न्यायाधीश  होना  पसंद  नियुक्त  नहीं

 मेरे  विचार  से  न्यायाधीशों  की  सेवा  की  व  काफी  श्रमिक  है  ।
 हमनें  मुख्य-न्यायी

 घिपति का  वेतन

 ooo
 रुपये  और  न्यायाधीशों का  वेतन  ३,५००  रुपये  निश्चित  किया  जो

 देश
 में

 सामान्य

 स्तर  को  देखते  हुए  किसी  प्रकार  भी  कम  नहीं
 नियमों  को  अ्रधिक  बनाने की  में  कोई

 झावशइ्यकता नहीं

 अतिवयस्कता  वायु  बढ़ानें  का  मुख्य  कारण  कर्मचारियों  की  कमी  होती  है  परन्तु  उच्च  न्यायालयों

 में  नियुक्तियां  करने  के  लिये  ae  atk  योग्य  व्यक्तियों की  कोई  कमी  नहीं

 aa  में  इस  प्रदान  को  लेता  हूं  कि  क्या  न्यायाधीशों  को  विधि
 व्यवस्था

 करने
 की  स्वीकृति

 दी

 जानी  चाहिये  या  संविधान  संशोधन  विधेयक  में  तो  केवल  यही  प्रतिबन्ध लगाया  गया  है  कि

 न्यायाधीश  उस  उच्च  न्यायालय  में  जहां  वे  न्यायाधीश  थे
 ae

 उसके  अधीनस्थ  न्यायालयों  में  विधि बा

 भ्रंग्रेजी में
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 व्यवस्था नहीं  कर  सकते  श्री  चटर्जी  चाहे  कुछ  भी  कयों
 न

 कहें  परन्तु  मनुष्य
 की

 मनोवृति  कुछ
 इस

 प्रकार  की  है  कि  उस  विधि  व्यवसायी  के  प्रति  जो  सेवा  निवृत्त  न्यायाधीश  हो  प्रत्यक्ष  रूप  से  पक्षपात

 भले  ही  न
 किया  जाये  परन्तु  फिर

 भी
 कुछ

 न
 कुछ  प्रभाव  न्यायालय  पर  पड़ेगा  कौर  सामान्य

 विधि  व्यवसायियों  की  अपेक्षा  उसकी  बात  पर  mtara  ध्यान  दिया  हम  ने  देखा  है  कि  लोग

 मुकदमा  उस  वकील  को
 देना

 चाहते  हें
 जो

 पहले  न्यायाधीश  रह  चुका
 हो

 क्यों
 कि

 इसमें  उन्हें

 मा  जीतनें  की  aren  अधिक  रहती  जैसा  कि  पंडित  भार्गव  नें  कहा  हमें  जनता
 में

 इस  प्रकार  की

 नहीं  होने  देनी  चाहिये  ।

 मेरा  विचार  है  कि  हमें  सेवा-निवृत्त  न्यायाधीशों  के  पुनः  नियुक्त  किये  जाने  पर  प्रतिबन्ध नहीं

 लगाना  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  के  सभापति  उच्चतम-न्यायालय  के  एक  सेवा-निवृत्त
 eta  ही  उन्हों  नें  बड़े  सन्तोषजनक  ढ़ंग  से  कार्य  किया  कौर  न्य  अवसरों  पर  देश को  इन

 निवृत्त  न्यायाधीशों  की  सेवाओं  से  लाभ  उठाना  प्रौद्योगिक  विवाद  )  विधेयक  में

 हमनें  यह  उपबंध  किया  है  कि
 श्रौद्योगिक  न्यायाधिकरण  में  उच्च  न्यायालय  का  कोई  स्थायी  अथवा

 सेवा-निवृत्त  न्यायाधीश  नियुक्त  किया  wer  कई  विधेयकों  में
 भी  ऐसे  उपबंध  रखे  गये  उनकी

 नियुक्ति  पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं  होना  हमें  बचाव  यह  करना  है  कि  उच्च  न्यायालय  में  काम

 करते  समय
 कार्यपालिका

 का  उनपर  किसी  प्रकार  का  प्रभाव
 न

 इसके  लिये  संविधान  में  यह  उपबंध

 किया  गया  है  कि  सभा  की  अनुमति  के  बिना  उन्हें  हटाया  नही  जा  सकता
 में

 एक  संशोधन
 के

 भ्रतिरिक्त  जो  भाग  ख  में  के  राज्यों के  उच्च  न्यायालयों में  उन  न्यायाधीश  को  जिन्हें
 नये

 उच्च

 न्यायालयों  में  नियुक्त नहीं  किया  विधि  व्यवसाय  करनें  के  लिये  प्राधिकृत  करता  Wet

 सब
 संशोधनों

 का  विरोध  करता

 श्री  मेंने
 कई

 संशोधनों
 की

 सूचना
 दी

 थी  परन्तु  मेंने  केवल  संशोधन  संख्या  १६३

 १६४,  १६५,  १६६,  १९३  शर  Lev  प्रस्तुत किये  है
 ।

 लोक  सभा  को  भलीभांति  विदित  है
 कि

 हमने  भ्र पने  संविधान  की  प्रस्तावना  के  चार  महान
 सूत्रों  में  न्याय  को  ad  प्रथम  स्थान  दिया  है  ।  यह  बात  सभी  स्वीकार  करते  हें  कि  स्वतन्त्र  ्र

 शक्तिशाली  न्यायपालिका  लोकतन्त्र  का  आधार  स्तम्भ  होती  अतः  भारतीय  सम्पूर्ण

 सम्पन्न  लोकतन्त्रात्मक  गणराज्य  का  हित  इसी  में  है  कि  हम  न्यायपालिका  की  शक्ति  स्वतन्त्रता

 को  बनायें  रखे  ।  गत  कुछ  वर्ष  से  यह  शिकायत  है  कि  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीश
 उतने  योग्य

 व्यक्ति नहीं  रहे  हें  जितने
 कि  राज

 से
 १०

 या  १४ वर्ष  हुआ  करते  यह  बड़े  दुःख की  बात

 हे  कि  लोगों  की  इस  प्रकार  की  धारणा  बन  गई  है  ।  हमें  समय  पर  कार्यवाही  करके  न्यायपालिका के
 स्तर को  गिरने  से  बचाना  चाहिये  ।  मेरे  स्वर्गीय  मित्र  श्री  फण  टी०  शाह  ने  संविधान  सभा  में  इस
 प्रकार का  एक  संशोधन  रखा  था  परन्तु  उसे  स्वीकार  नहीं  किया  गया  था  ।  यह  कहना  चाहता  हूं

 कि  हमारे  न्यायाधीशों  को  किसी  कार्यपालिका  पद  का  लालच  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।  इससे

 भ्रष्टाचार  फैलता  है
 ।  उन्हें  पथ  भ्रष्ट  होने  से  बचाने  के  लिये  यह  जरूरी  है  कि  उनका  वेतन  पर्याप्त

 हो  ।  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  उनका  वेतन  कफी  प्रति  है  ।  दूसरे  यह  कि  सेवा-निवृत्ति के  esa  उनका

 निवृत्ति वेतन  भी  पर्याप्त होना  चाहिये  ।  यदि  इसे  बढ़ा  दिया  जाये
 तो

 इसमें  मुझे  कोई  श्रापत्ति xn  च् ८ ५
 नहीं  होगी  |  इसी  लिये  मेंने यह  दो  संशोधन  प्रस्तुत  किये  हैं

 न्यायाधीशों  की
 सेवा  निवृत्ति  की  arg  सम्बन्धी दो  per  aaa  का  निर्देश  करते  समय

 मुझे  यह  कहना  हे  कि  देखा  गया  है  कि  अन्य  कार्यपालिका  पदाधिकारियों  की  अपेक्षा
 न्यायधीशों  का  स्वास्थ्य  अधिक

 अच्छा  होता  है  श्र
 में

 उस  संशोधन  का  स्वागत  करता  हुं  जिसमें

 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  सेवा-निवृत्ति की  ष्  को  ६५  से  बढ़ाकर  ७०  वर्ष  कर  दिया
 जाने

 का  सुझाव दिया  गया  है  ।  भ्रमरी का में  एसी  कोई  oa  सीमा  नहीं  है  ।  यदि  हम  कोई

 सीमा  निरीक्षण  करना

 ही

 चाहते  हैं  तो  वह

 ७०

 वर  होनी  चाहिये  गौर  इसी  प्रकार  उच्च

 न
 ह

 wast में
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 के  लिये  भ्रायुसीमा  को  ६०  से  बढ़ाकर  ६५  वर्ष  कर  दिया  जाना  चाहियें  ।  में  ने  भ्रनुच्छेद  २४४

 में  आगे  alt  संशोधन  प्रस्तुत  किया  हैं  ।  श्री  नि०  चं०  चटर्जी  ने  भी  इसी  प्रकार
 का  एक  संशोधन

 प्रस्तुत  किया  हूँ
 शर

 यदि  वह  स्वीकार  हो  तो
 मैं

 अपने  संशोधन  पर  ग्रह  नहीं  रखूंगा  ।  मैं  ने  अपने

 संशोधन  में  इस  बात  का  स्पष्ट  उल्लेख  किया  है  कि  उच्च  न्यायालयों भ्रौर  उच्चतम-न्यायालय  के

 न्यायाधीशों  द्वारा  प्रशासनिक  राज्यपाल  अथवा  बिदेंशों  में  स्थित  भारतीय  शिष्टमंडल  के  नेता  जैसे

 कार्यपालिका  पदों  के  स्वीकार  किये  जानें  पर  लगाये  गये  प्रतिबन्ध  लगे  रहने  चाहिये ं।

 संशोधन  १६५  के  बारे  मे  मुझे  यह  कहना  है  कि  उच्च  न्यायालय के  न्यायाधीशों  की

 एक  मास  से  श्रंघिक समय  तक  औसतन संख्या  से  कम  नहीं  रखी  जायेंगी  ।

 में  ने  सुना  है  कि  नागपुर  उच्च  न्यायालय  में  €  मास  तक  यह  संख्या  स्वीकृत  संख्या  से  कम

 रही  भ्रौर  बहुत  सा  काम  जमा  हो  गया  है  |  यह  प्रश्न  यहां  कई  बार  उठाया  गया  परन्तु  मंत्री  महोदय

 यही  कहते  रहे  यह  कार्यवाही  काम  के  परिमाण  पर  निर्भर  करती है  ।  यदि  मंत्री  महोदय  ने  जांच की

 होती तो  उन्हें  पता  चलता  कि  वहां  काम  जमा  हो  रहा  है  ।  परन्तु  राज्यों  का  पुनर्गठन  होने  से  नागपुर

 में  कोई
 उच्च

 न्यायालय  नहीं  रहेगा  अतः  इसीलिये
 इस

 कौर  ध्यान  नहीं  दिय  गया  है
 ।  न्यायपालिका

 के  प्रबन्ध  का  यह  ढंग  नहीं है  |  मुझे  हैं  कि  राज्यों का  हो  जाने  पर  सरकार  इसकी

 ait  झ्रधघिक  wet  व्यवस्था  करेगी  ।  इसलिए  मे  उन  विभिन्न  संशोधनों  को  जिनका  मेंने  उल्लेख

 किया  है  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  HAT gar  उनकी  स्वीकृति की  सिफारिश  करता  हूं  ।

 श्री  ही०  ato
 मुकर्जी

 :
 न्यायालय  न्यायाधीशों

 की
 बात  करने  से  मुझे  बीस  वर्ष  पहले

 की  बात  याद  हो  प्रति  है  जब  कि  मेंने  भी  विधि  व्यवसाय  को  अपनाना  था  ।  किन्तु  कुछ  समय
 पश्चात में  प्राय  कार्यों में  लग  गया  |  उस  समय के  एक  न्यायाधीश के  कथन  का  मुझे  स्मरण  हो

 ।  उन्होंने कहा  था  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  विधि  का  पालन  करते हुये  जीवन  जापन

 चाहता  तो  उसे  यह  भी  याद  रखना  चाहिये कि  विधि  का  पालन  किस  प्रकार  किया  जाता  है  ।

 यह  भी  मेरे  स्मृति  पटल  पर  भ्राता  है  कि  एक  बार  जब
 कि

 में  जेल  में
 कौर

 श्री
 नि०  चल  चटर्जी

 के
 समक्ष

 मेरी  बन्दी
 प्रत्यक्षीकरण  याचिका  प्रस्तुत  हुई  उस  समय  श्री  चटर्जी  ने

 अत्यन्त

 पूर्ण  निर्णय  दिया था  किन्तु  वह  मुझे  मुक्त  नहीं  कर  सके  थे  क्योंकि  उस  समय
 राज  जेसा  स्वतन्त्र

 संविधान  लागू  नहीं  att  व्यक्तिगत  स्वतन्त्रता  का  चित्र  अधूरा  ही  इन  बातों को  देखते

 हुए  में  समझता  हूं  कि  न्यायपालिका की  स्थिति  बड़ी  महत्वपूर्ण है  र  यहीं  कारण  है  कि  हम

 न्यायपालिका  से
 सम्बन्धित

 खंडों  पर  विचार  करने  के  लिये  इतना  समय
 खर्चें

 कर  रहे
 |

 aaa  राज्य  अ्रमरिका  के  सर्वोच्च  न्यायालय at  उल्लेख किया  गया  हैं  |  वहां  न्यायमूर्ति

 होत्मस  जैसे  न्यायाधीश  भी  थे  जिनकी  राय  को  समाज  के  हितचिंतक  केवल  विधि  सम्बन्धी  मामलों

 करते के  सम्बन्ध  में  ही  नहीं  प्रत्युत  सामाजिक  पुनर्गठन  के  सबंध  में  भी  बड़े  आ्रादरपूर्वक

 इसी  कारण  से  न्यायपालिका  का  बड़ा  महत्व  सद  प्रौढ़  सरकार  को  इस  कौर  ध्यान  देना  चाहिए
 |

 एक  न्यायाधीश  के  लिए  ऐसी  स्थिति  पैदा  नहीं  की  जानी  चाहिए  कि  ६०  वर्ष  की  आयु  के  पश्चात

 उसका  भविष्य  भ्रनिद्चित  हो  जाय  ।  रिपोर्ट  का  उल्लेख  किया  गया  है  ae  गया  हैं
 कि

 पालिका  का  स्तर  गिर  रहा  है  |

 ब्रिटिश  शासन  काल  में  यह  प्रथा  थी  कि  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीश  राज्य  के  राज्यपाल

 से  भी  सामाजिक  स्तर  पर  नहीं  मिलने  जाते  थे  ।  कलकत्ता के  विधि  जीवी  परिषद्  के  नेता  जब  श्री

 शरतचन्द्र  बोस  थे  तो  एक  बार  इस  समाचार  के  आधार  पर  कि  मुख्य  न्यायाधिपति ने  राज्यपाल  से

 भेट  की  उक्त  मुख्य  न्यायाधिपति  के  विरुद्ध  प्रस्ताव  पारित  किया  गया  था
 ।  परन्तु  अब

 स्वतन्त्र

 भारत में  न्यायाधीशों  को  कार्यपालिका के  सदस्यों  से  इसलिए  सम्पर्क  स्थापित  करते  देखा  गया  है  कि

 उन्हें  किंसी  न्यायाधिकरण  का  अध्यक्ष  नियुक्त  कर  दिया  जाय
 ।

 इस  बात  पर
 सरकार

 को
 गम्भीरता

 से  विचार
 करना  चाहिए  ।  हमारी  आकांक्षा

 a i  आगिगाएल्यजतय
 न्यायपालिका  को  स्वतन्त्र  झर  सम्मानपूंवेक  ढंग  से

 व् अग्रज ी में में
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 कार्य  करते हुए  देखने की  जैसा कि  श्री  एंथनी ने  कहा  यदि  सचमुच  राज  कल  न्यायाधीश  पदों

 के  लिए  इधर  उधर  मारे  मारे  फिरते  हें  तो  इसका  उपचार  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  कारण में

 उन  संशोधनों  का  समथेन  करता हूं  जिसमे  इस  बात  की  व्यवस्था  हैं  कि  उच्च  न्यायालयों के
 dat  की  सेवा  wats  अधिक  होनी  चाहिए  ।

 कोई  कारण  नहीं  कि  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  को  ६०  वर्ष  की  में  सेवा-निवृत्त

 कर  दिया  जाय  कि  न्यायालय  के  लिए  सेवा-निवृति  aa ६५  वर्ष  है
 ।  श्री  कामत  के

 इस  सुझाव  में  भी  सार  है  कि  उच्चतम  न्यायालय के  न्यायाधीश  wo  वर्ष  की  वायु  तक
 भी  काम  करने

 के  लिये  समर्थ  हो  सकते  हें  इसलिए  न्यायपालिका  की  स्वतन्त्रता  भ्र  श्रेष्ठता  की  रक्षा  की  जानी

 चाहिए  att  न्यायाधीशों  का  कार्यकाल  बढ़ाया  जाना  चाहिए  |  परन्तु  इस  विधेयक  के  श्रतुसार

 उच्च  न्यायालयों के  न्यायाधीशों  के
 कार्यकाल

 की
 सीमा  ६०  वर्ष तक  ही  रखी गयी  है  ।

 में  यह  नहीं  चाहता  कि  न्यायाधीश  सेवा-निवृत्त  होने  पर  विधि  व्यवसाय
 करें  ।  इस  विधेयक

 के  अनुसार  यह  व्यवस्था  |  कि  न्यायाधीश  केवल  उस  उच्च  न्यायालय  में  विधि  व्यवसाय  नहीं  कर

 सकता  जिसमें  कि  वह  न्यायाधीश  रहा  जैसा  कि  श्री  चटर्जी  कर  रहे  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  श्री

 चटर्जी  विधि  व्यवसाय  करने  में ्रानन्द  का  श्रनुभंव  करते  हें  और  यह  भी  मेरा  विचार है  कि  मेरे

 अधिकांश  मित्र  इस  बात  से  सहमत  होंगे
 ।

 यह
 अत्यन्त

 आवश्यक हूं  कि  हमारे  यहां  ऐसे  व्यक्ति  होने

 चाहिए  जो  विधि  व्यवसाय  करने  में  आनन्द  का  अनाज  करते  रोक  क्योंकि  वह  आनन्द  का  अनुभव

 इसलिए  वह  छुपने  मामले  अच्छी रहे  चला  सकते  साथ  ही  यह  भी  भ्रावश्यक हू  कि
 न्याय दान  करने  के  लिये  हमारे  यहां  ऐसे  व्यक्ति  होने  चाहिये  जो  किसी  का भी  पक्ष  सलें ।

 श्री
 चटर्जी

 a  जिस  पुस्तक
 का

 उद्धरण  दिया  उसी  के
 लेखक

 नें  एक  स्थान  पर  लिखा
 कि  भारत

 में  जीतने  विधि-व्यवसायी  राजनीतिज्ञ  उत्पन्न  किये  हें  उतने  किसी  अन्य  देश  ने  उत्पन्न  नहीं  किये

 परन्तु  यह  सत्य  है  कि  विधि  व्यवसायी  राजनीतिज्ञ  न  तो  wee  विधि  व्यवसायी  ही  होता  है  भ्र ौर

 नश्नच्छा  राजनीतिज्ञ ही  ।  में  यह  नहीं  चाहता  कि  विधि  व्यवसायी  ही  न्यायाधीश  बनें  ।  न्यायाधीश

 तो  ऐसा  होना  चाहिये  जो  कि  विधि  व्यवसाय  में  नाम  पान ेके  कारण  न्यायाधीश  बना  हो

 श्र  जिसका
 स्वभाव  ही  न्यायिक  हो  गया  हो  ।  इसलिए  में  चाहता हूं  चुनाव  भ्रायक्त शौर  नियन्त्रक

 महालेखा  परीक्षक जैसे  पदों  पर  न्यायिक  प्रकृति  के  व्यक्ति  नियुक्त किये  ।  भर एक  बार

 न्यायाधीश  बनने
 पर

 फिर
 उन्हें  विधि

 व्यवसायी
 नहीं  बनना  चाहिए ।  में  श्री  क०  कु ०  बसु  के

 संशोधन  का  समर्थन  करता  हूं  कि  सेवा-निवृत्त  होने  के  cesar  न्यायाधीशों  को  न्यायपालिका  पदों

 के  भ्रतिरिकत  कोई  are  पद  ग्रहण  नहीं  करना  चाहिए |

 में  फ्रेंक  एंथनी  के  विरोध  के  water  की  इस  विचार
 का

 भी  समर्थक  हुं  कि  न्यायाधीशों

 का  स्थानान्तरण  होना  चाहिये  |  यह  नियम भी  ठीक  नहीं  है  कि  किसी  उच्च  न्यायालय  विशेष  में

 न्यायाधीशों  की  इतनी  संख्या  दूसरे  राज्य  सें  oral  चाहिए  ।  में  भाषा  के  ware  पर  राज्य  के

 पुनर्गठन  का  पक्षपाती तो  परन्तु  मुझ  में
 प्रान्तीयता  की

 भावना  नहीं  है  इस  देश  में

 तंत्र  को  चलाने के  लिए  हमने  इकाइयां
 बनायी

 हैे  र  इन  इकाइयों  की  भाषा  में  ही  सब  बाते  वहां
 की

 जनता
 को  समझाई

 जानी  चाहिएं  ।  उदाहरण के  लियें  यदि  एक  तेलुगू  oe  उच्च  न्यायालय

 में  न्यायाधीश
 के

 रूप
 में  जाता ह  तो  वह  सारी  प्रक्रिया को  समझ  सकेगा  ।  इस  लिए  न्यायाधीश

 भी  यदि
 उसी  इकाई  की

 भाषा  को  जाननेवाला हो  तो  अच्छा है
 ।  जैसा  श्री  wo  Fo  बसु  ने  एक

 उदाहरण  दिया  था  कि  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  यद्यपि  न्यायाधीश  बंगाली  दोनों  पक्ष  कौर

 साक्षी  भी  बंगाली  परन्तु  कार्यवाही  की  प्रत्येक  पंक्ति  का  भ्रनुवाद  किया  जाता  था  ।  न्यायालय

 का
 भी  समय  नष्ट  होता  था  प्रौर  समय  श्र

 धन
 का

 भी
 नाश  होता  था  ।  इस  लिए  हमें  पुरानी बातों

 के  छोडना  चाहिए  कौर  इस  बात
 की

 व्यवस्था  करनी  चाहिए  कि  जो  भी  न्यायाधीश  हो  उसे  उस

 प्रदेश
 की

 भाषा
 आनी  चाहें  वह  उसकी  मातृभाषा हो  अथवा  न  हो  ।  यदि  हम  न्याय दान  की

 पद्धति  में  प्रावश्यक  परिवर्तन  नहीं  करतें  हे  ate  विधि  को  सरल  नहीं  बनातें  हैं  तो  प्रजातन्त्र  इस  देश
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 में  एक  भ्र साध्य
 चीज  हो  जायेगी |  संसद्  में  हम  चाहें  कितनी  ही  चर्चा  क्यों  न  करें  किन्तु जन  साधा

 उस  जीवन  में  कभी  भाग  नहीं  ले  जिसका
 कि

 वह  अधिकारी है
 ।

 इसी  लिए  मेरा  सुझाव  है  कि

 उच्च  न्यायालय
 के  न्यायाधीश  को

 उस
 प्रदेश

 की  बहुसंख्यक  जन  संख्या की  भाषा का  ज्ञान  होना

 ही  चाहिए  |

 यदि  हम  चाहते  हूँ  कि  हमारी  न्यायपालिका  उसी  स्तर  कौर  सम्मान
 की

 अधिकारी  बने  जितनी

 की  हम  उसे  बनाना  चाहते
 तो

 हमें  सभी  प्रकार  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करनी  होगी  ।  हमारे
 न्यायाधीशों  को  भी  यह  नहीं  अनुभव  करना  चाहिए  कि  ६०  वर्ष की  राय के  परिचित

 उन्हें  कोई
 नहीं  पूछेगा  ।  साथ ही  हमें  ava  नियमों  में  इस  प्रकार  के  परिवर्तन  करने  चाहिये  ताकि  वें

 aa

 स्वीकृत  समाजवाद  के  के  ्य  हो  जाये ं|

 श्री  इस  खंड  समूह  पर  हुए  वाद-विवाद  उच्च
 न्यायालय

 प्रौर  उच्चतम
 न्यायालय

 के  न्यायाधीशों  के  संबंध  में  कई  बाते  सामने  पायी  है
 ।

 में  उनमें  से  कुछ  महत्वपूर्ण  बातों  का  उत्तर

 सब  से  प्रथम  बात  तो  यह  कही  गयी  कि  उच्चन्यायालय  के  न्यायाधीश की  सेवा  निवृत्ति  की

 राय  ६०  से  बढ़ा कर  ६५  कर  दी  जाय  कौर  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  की  सेवा  निवृत्ति
 ६५  से  बढ़ाकर

 ७०
 वर्ष  कर  दी  जाये  ।  यह  बात  कई  माननीय  सदस्यों  ने  कही  ।  जहां  तक

 इस  प्रशन  का  संबंध  है  हमें  कई  बातों  का  ख्याल  रखना  पड़ता  WK  सब  को  देख  कर  ही  श्रायु  का
 जाता  है  ।

 काफी  हद  तक  संविधान  सभा  में
 इस

 पर  विचार  करने  के  पश्चात  उस

 वाले  माननीय  सदस्य  भी  उस  समय  सदस्य  जो  जो  अन्तिम  निर्णय  किया  गया  था  वह  कार्यकाल

 निश्चित  करने  का  एक  सुनहरी  मध्यमार्ग  था  ।

 एक
 शोर  हमें  इस  बात  का  ध्यान  रखना  है  कि  उच्च  न्यायालयों  कौर  उच्चतम  न्यायालय  के

 लियें  हमें  बहुत  अ्रनुभवी  कौर  सुलझे  हुए  न्यायाधीश  चाहिये
 ।

 इस  दृष्टि  से  तो  यह  ठीक  है  कि  इन

 सुलझे  हुए  व्यक्तियों  को  कार्यपालिका  पदों  के  लिये  निश्चित  कार्यकाल  से  श्रमिक
 समय

 तक  पदों  पर

 काम  करते  रहने  देने  की  व्यवस्था  की  जानी  |  कार्यपालिका के  सभी  उच्च  भ्र धि कारियों

 के  लिये  तो  Le  वर्ष  की  आयु  सीमा  रखी  गई  है  श्रनुसचिवीय  के  पदों  के  लिए  सेवा-निवृत  होने  की
 वायु ६०  वर्ष  रखी गई  है  |  परन्तु  इस  मामले

 में
 हमें

 इस
 बात  का  ध्यान  रखना  है  कि

 उच्च  न्यायालय

 के  coral  को  कठिन  परिश्रम  करना  पड़ता  साथ  ही  हम  चाहते  है  कि  वह  यथासंभव

 अधिक  से  अधिक  समय  तक  काम  करें  |  परन्तु  उस  मामले  का  दूसरा  पहलू  यह  है  कि  ६०  भ्रमणा

 ६४५  ay  के  यह  भी  आवश्यक  है  कि  नवयुवकों  को  भी  अवसर  दिया  जाय  इस  बात  की
 भी  उपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती  ।

 श्री  कामत
 :

 परन्तु  मंत्री  महोदय
 तो

 नवयुवकों  को  अवसर  नहीं  देते  हैं
 ।

 श्री  दातार  :  जहां  तक  मंत्रियों  का  संबंध  है  वह  तो  प्रत्येक  समय  विरोधी  दल  की  दया
 पर

 लिम  सहो

 है

 इत  लिए  पह  केली  करह  तत

 सह

 क

 ह  ी  स  ग  र

 तक  न्यायाधीशों का  संबंध  है  हमारी  इच्छा  है  कि  दोनों  बातों  के  संबंध  योग्य

 ste  सुले  we  ब्य वित यों  को  अधिक  समय  तक  सेवामुक्त  रखा  जाये  कौर  नवयुवकों
 को

 भी  अवसर

 दिया  हमें  च्  सीमा  का  निर्धारण
 इस

 प्रकार  करना  चाहिये  कि  दोनों  पक्ष  संतुष्ट  हो  जायें
 ।

 यही  कारण  है  कि  इस  मामले  में  उच्च
 न्यायालय  के  न्यायाधीशों

 के  सम्बन्ध  में  किया  गया

 था  ait  उनकी  सेवा-निवृत्ति  की  जरायु  सीमा  ६०  ay  कर  दी  गयी  जब  कि  कार्यपालिका

 कारी  के  लिये  ५५  वर्ष  निश्चित  कर  दी  गई  है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायधीशों  के  लिये
 इस

 लिये
 भी  अधिक  ्य  की  व्यवस्था  गई

 थी  क्योंकि  उच्चतम  न्यायालय के  न्यायाधीशों  का  चुनाव  तो  उच्च  न्यायालयों  के

 टीकों  में  से  ही  किया  जाता
 यदि  उनके  लिये  भी  ६०

 वर्ष  की  वायु  का  नियम  बना
 जाता

 pe

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 अनुभवी  कौर  सुलझे  हुए  व्यक्तियों  की  बुद्धि  श्र  भ्रनुभव  के  लाभ  से  वंचित  रह  जाते

 ।  इसी

 wean  ६०  कौर  ६५  का  वर्ष  उपबन्ध  रखा  गया  है  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  से  दोनों  पक्ष

 सन्तुष्ट  इस  लिये  इसमें  हस्तक्षेप  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 मामला  विधि  व्यवसाय  करने  के  अ्रधिकार  से  संबंध  रखता  है  ।  संविधान  के  लागू

 होने  से  पहले  स्थिति  बिलकुल  fees  थी  शौर  न्यायाधीश  सेवा-निवृत्त  होने  के  पश्चात  विधि  व्यवसाय
 कर  सकतें थे  ।  संविधान  में  यह  एक  कठोर  नियम  बनाया  गया  कि  जो  न्यायाधीश  संविधान

 के  लागू  होनें  के  समय  या  उसके  बाद  सेवा-यक्ति  थें  थे  सेवा-निवृत्त  होने  के  विधि  व्यवसाय

 नहीं  कर  सकते थे  ।  यह  नियम  निर्धारित किया  गया  ।  जहां  तक  इस  नियम  का  सम्बन्ध  मेरा

 निवेदन  हैं  कि  इससे  यह  परिणाम  निकाला  हे  कि  श्रेष्ठ  ate  वरिष्ठ  वकील  उच्च  न्यायालय  के

 arr  के  पद  स्वीकार  करने  में  हिचकिचाते  हैं  ।

 wa  हमने  वास्तविकता  को  देखना  हमें  मनुष्य  के  की  कमजोरियों श्र

 झुकावों  का  ध्यान  रखना  है  ।  यदि  कोई  वकील  काफी  अच्छा  विधि  व्यवसाय  चला  रहा  है  तो  वह  न

 केवल  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  के  पद  पर  काम  करने  से  प्रत्युत  उच्चतम  न्यायालय के  न्यायाधीश
 के

 पद  पर  काम  करने  से  इन्कार  कर  हम
 ₹

 बहुत  वेतन  देते

 यह  तो  में  मानने  को  तेयार  नहीं  हूं  कि  जो  वेतन  हम  उच्च  न्यायालय  उच्चतम  न्यायालय

 के  न्यायाधीशों  को  दे  रहे  हैं  वह  काफी  नहीं
 मेरा  दावा

 है
 कि  यह काफी  आकर्षक  है  ।  जहां  तक

 सामान्य  अ्रवस्था  का  संबंध  है  हमने  उन्हें  सुविधायें  भी  दे  रखी  जैसा  कि  भाग  में  के  राज्य

 भाग  तक  में
 के  राज्य  अधिनियम  तथा  संविधान  के  उपबन्धों  से  स्पष्ट  हे  ।  यह

 TT  पर्याप्त  झ्ाकषक  हें  ।

 किन्तु  यदि  अधिवक्ता  afi  धन  कमा  रहे  जैसा  कि  मेरे  माननीय  मित्र  नें  बताया  कि  वे

 हजारों  रूपया  कमा  रहे  तो  स्वाभाविक  है  कि  वे  उच्च  न्यायालय अथवा  उच्चतम  न्यायालय  के

 न्यायाधीश  के  पद  के  प्रति  आकर्षित  नहीं  होते  हें  क्योंकि  ऐसा  करने  पर  उन्हें  अपने  विधि  व्यवसाय

 को  सीमित करना  होगा  ।  उदाहरण के  वकीलों  कौर  कभी  कभी  डाक्टरों  की  are  विपुल
 धन

 मोदी  तक  पहुंच  जाती  है
 ।

 स्वाभाविक  है  कि  जब  किसी  व्यक्ति  की  are  इतनी  भ्रधघिक  है  तो

 निस्सन्देह  वह  अत्यन्त  योग्य  तथा  भ्रनुभव  प्राप्त  प्रवक्ता  है
 ।

 हमें  इस  बात  को  नहीं  भूलाना  चाहिये

 द  सदक  एव  अर्चना

 ता  aT  थो  हो

 दि थि 'याधीश  मे  गढी  पर  हैएक  करता  कातल

 महोदय  पीठासीन

 इसी  के
 परिणाम

 स्वरूप  सन
 १६५०

 से  जब  कि  संविधान  पारित  तथा  लागू  हुआ

 सरों  पर  प्रतिमा  सम्पन्न  वकील  के  पद  को  स्वीकार  करने  के  लिये  इच्छुक  नहीं  इस

 लिये  जब  उच्चतम  कोटि  के  व्यक्ति  प्राप्त  नहीं  है  तो  हमें  उनसे  कुछ  निम्न  कोटि  व्यक्तियों  की  खोज

 करनी  पड़ती  इस  लिये
 न्यायालयों

 के  समक्ष  विधि  व्यवसाय  करने  की  इस  इच्छा  की  तुष्टि

 के  लिये  हमें  यह  उपबंध  करना  पड़ा  ।  इसलिये  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  सम्बन्ध  में

 नही  भ्रमित  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  संबंध  में  हमने  यह  परिवर्तन  किया  है
 ।  उच्चतम

 न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  लिये  यह  गौरव  की  बात  नहीं  होगी  कि  सेवा-निवृत्त होने  के  पश्चात  वे

 विधि
 व्यवसाय

 को  इसी  कारण  से  भ्रनुच्छेद  RR¥(v (9  )
 में  उच्चतम  न्यायालय  के

 निवृत्त  न्यायाधीश  द्वारा  विधि  व्यवसाय  किये  जाने  प्री  पण  रूप  से  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  न

 जहां  तक  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  का  संबंध  ने  देखा  कि  हमारे  समक्ष  दो

 परस्पर  विरोधी  विचारधारायें  एक  कहा  गया  जैसा  कि  मेरे  माननीय  मित्र  ने
 कि  पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगाया  जाना  चाहिये  ।

 ी ग्रोर  यह  मत  प्रकट  किया  गया  कि  उन्हें  दूसरे  न्यायाधीश

 करणों  के  समक्ष  भी  विधि  व्यवसाय  करने  की  भ्र नुम ति  दी  जानी  चाहिये  यही  कारण  हैं  कि  जब
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 हमने  इस
 पर

 विचार  किया  था  तो  हमने
 खंड  १३  जिसका  उद्देश्य  प्रनच्छुट च्झे  २२०  के  स्थान  पर

 नया  अनुच्छेद  रखना  यह  पूर्ण  रूप  से  स्पष्ट  कर  था  कि  किसी  उच्च  न्यायालय  के  सभी  निवृत्त
 rs

 उच्चतम  न्यायालय कौर  अन्य  उच्च  न्यायालयों में  वकालत  कर  निपट  |  हम  यह  नहीं

 चाहतें  कि  उच्च  न्यायालयों  के  निवृत्त  न्यायाधीश  जिला  या  सत्र  न्यायालय  में  या  पहले  दर्जे  के

 धीर  के  न्यायालय  मे  वकालत  करें  यह  बिलकूल  संभव  है  कि  कुछ  मामलों  में  ऐसी  कार्यवाही

 करने  की  प्रवृत्ति  हो  ।
 किन्तु  उनकी  वकालत  को  हमने  उच्च  न्यायालयों  पौरें  उच्चतम  न्यायालय

 तक ही  सीमित  रेखा  है  ।
 इसलिये  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  जहां  तक  वकालत  करने  का  सम्बन्ध

 कुछ  रियायत
 की

 जानी  थी  ate  हमने  यह  रियायत की  यदि  ६०  वर्ष  की  वायु  के  बाद  कोई

 व्यक्ति  वकालत  करमा  चाहता  हैं  तो  उसे  ऐसे  क्षेत्र
 में

 काय  नहीं  करना  चाहिये  जहां  वह  किसी  समय

 जिला  न्यायाधीश  रह  चुका
 ह... ्

 जहां  उसने  वकालत  भी  अवश्य  कीं  होगी
 ।  इसलिये  उसके  लिये

 हमने  प्राय  क्षेत्र  निर्धारित  किये  यदि  वह  लाभ  उठा  सकता  है
 तो

 उसे  अन्य  उच्च  न्यायालयों

 में  वकालत  करने  का  भ्र ौर  यदि  वह
 ठीक

 समझता  है  तो  उच्चतम  न्यायालय  में  भी  वकालत
 करने  का

 भ्र धि कार दिया  गया  इसका  उद्देश्य  योग्य  वकीलों  को  कार्य  करने  का  अवसर  प्रदान  करता  है
 |

 दो-तीन  माननीय  सदस्यों  द्वारा  कुछ  आलोचना  या  ठीका  की  गई  एक
 सदस्य  की  टीका

 का  area यह  कि  saa  न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  इस

 रात  के  साथ  ही  यह  तरक॑
 भी

 दिया  गया  है  कि  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  की  योग्यता  का  ह्वास
 gale  में  यह  नहीं  जानता  कि  जिस  माननीय  सदस्य

 ने
 यह  कहा  उनका  अभिप्राय  उच्चतम

 लय  के  न्यायाधीशों को  सम्मिलित  करना  भी  था

 श्री  बी०  कि०  रे  :  उच्चतम  न्यायालय  में  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  को
 ही

 क्त  जाता  हैं  ।

 दातार  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  होगा  में  इस  बात  का  उत्तर कल  ही

 दे  चका  हूं  और  में  उसे  यहां
 भी

 दुहराता  हुं
 ।

 जहां  तक  दूसरे  प्रदान  का  सम्बन्ध  में  इस  बात  का  खंडन  करता  हूं  कि  मेंने  यह  कहा  था  न्रथवा

 अरोप  लगाया  था  कि  उच्चतम  न्यायालयों  के  न्यायाधीश  बिलकुल  स्वतंत्र  नहीं  हैं  या  उनकी  स्वतंत्रता

 पर  प्रभाव  पड़ा  है  शौर  वे  पदलोलुप  हैं  ।  यह  बातें  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कही  थीं
 ।

 श्री  कामत
 :  आपने  उन्हें  पद लोलुप बनाया

 श्री  दातार  :
 माननीय  सदस्य  को  कौर  इस  सदन  को  भी  मैं  यह  बता  दूं  कि  जहां

 जहां तक

 शीशों  की  योग्यता  का  सम्बन्ध  उसमें  कोई  त्रुटि  नहीं  है  श्रौर  में  यहां  यह  बात  निश्चित  रूप  से  कहता

 हूं  कि  बे
 न

 केवल  स्वयं  योग्य  है  अपितु  उनके  निर्णय  भी  अत्युत्तम  हमने  wat  न्यायापालिका

 के  उच्च  स्तर
 को

 कायम  रखा  है
 में

 यह  श्रव्य  चाहता  हूं  कि  हमें  संसद  में  या  अन्यत्र  इस  प्रकार

 की  बातें नहीं  करनी  चाहिये जो  हमारी  न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता  पर  अनावश्यक  झ्राक्षेप  करती

 पंडित  कू ०  चं०  शर्मा  बया  माननीय २४५  वेष  पहल

 दियें  गये  निर्णयों  शर  राज  के  निर्णयों  की  तुलना  करेंगे
 ?

 श्री  दातार
 :

 माननीय
 सदस्य

 को
 यह  ज्ञात  होना  चाहिये  कि  में  पूर्ण  विचारोपरान्त बोलता

 goat  इसलिये  में  उस  विषय  के  बारे  में  फिर  से  कुछ  कहूंगा
 ।

 tom  माननीय  सदस्य
 :

 उनकी  धारण  एं  गलत  हो  सकती

 श्री  दातार
 :

 न्यायाधीशों  के  कार्य  को  जानने  का  मुझे  अधिक  seal  अवसर  प्राप्त  दुआ

 ह्

 भ्रंग्रेजी  में
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 पंश्रध्यक्ष  महोदय
 :  क्या हम  अपने  न्यायाधीशों के  अभाव  में  काम  चलो  सकते  हैँ

 ?

 लय  राज्य  का  एक  अंग  हैं

 a.
 ।  एक  आवश्यक  योग्यता का  स्तर

 उन्नत  द या या  रखना  इस  बात  में  हम  क्यों  पड़ें
 ?  हमें  काम  करना  है  |

 fait  दातार  :  इसलिये  जहां  तक  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  योग्यता  का  संबंध

 हमें  प्रा लोच ना करने  में  काफी  संयम  बरतना  होता  है  ।  माननीय  सदस्यों  ने  जो  बातें  कहीं  उन्हें

 में  ध्यानपूर्वक  सुन  रहा  था  ।  कुछ  सदस्यों  नें  यह  कहा  है  कि  उनकी  धारणायें  उन्हें  प्राप्त  समाचारों

 पर  aaa हैं  ।  में  उन्हें  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  ऐसी
 बातों  में  समाचारों  पर  विश्वास

 करन  में  हमें  अत्यधिक  सावधान  रहना  चाहिये  क्योंकि  इन  समाचारों  के  श्रतिशयोक्तिपूर्ण  या

 निराधार  होनें  की  संभावना होती  में  यह  भी  बता  दूं  कि  उन्हें  इस  पद  की  अथवा  किसी

 कार्यपालिका  पद  की  लालसा नहीं  होती  |  में  सदन  को  यह  बता  दूं  कि  कई  age  पर  इस  पद  के

 हमें  ऐसे  व्यक्तियों  से  भ्रनुरोध करना  पड़ा  है
 कि

 वे  इसे  स्वीकार  करें
 ।

 श्री  कामत
 :

 यही  तो  गलत  बात

 श्री  दातार  :  प्रत्येक  आवश्यक  होने  पर  ही  उनसे  इस  पद  को  ग्रहण  करने  के  लिये  कहा  गया
 था ।  में  श्री  कामत  को  यह  बता  दूं  कि  यह  बात  नहीं  है  कि  वे  इस  पद

 को
 स्वीकार  करने  के  लिये  बहुत

 उत्सुक  होते  हें  बल्कि  वे  अनिच्छा  से  ही  इसे  स्वी  कार  करते  हैं
 ।

 इसको  अच्छी  तरह  समय  लेना  चाहिये

 और  इस  संबंध  में  कोई  ऐसी  धारणा  या  गलतफहमी  नहीं  होना  चाहिये  कि  योग्यता  का  ह्वास  हूरों

 या  न्यायाधीश पद लोलुप होते  हैं

 oa  जहां  तक  इस  प्रकट  का  संबंध  एक  से  अधिक  नियुक्ति शायद  ही  हुई  इस  एक

 नियुक्ति  को  लेकर  कई  ard  कही  गई  हें  ।  हमें  यह  समझ  लेना  चाहिये
 कि

 ऐसे  उदाहरण  नगण्य

 @  शनि  में  उच्च  न्यायालय  के  किसी  न्यायाधीश  को  कार्यपालिका  पद  पर  नियुक्त  किया  गया  है  ।

 ऐसी  परिस्थितियों  में  जब  ऐसा  नहीं  किया  गया  तो  माननीय  सदस्यों  से  मेरा  भ्रनुरोध  है
 कि

 वे  उच्च

 न्यायालय  के  न्यायालय tart  और  सरकार  पर  भी  प्रतिकूल  प्रभाव  डालने  वाले  तरीके  से  इस  प्रकार
 सामान्य  राय  न  कायम  कर  जसा  कि  वे  करते

 दो-तीन  बातें  और  कही  गई  हें  ।  एक  तो  यह  है  कि  बाहरी  व्यक्तियों  में  से  अथवा  उन  व्यक्तियों

 में  से  जो  उस  राज्य  के  निवासी  नहीं  कुछ  व्यक्तियों  को  उस  राज्य  के  उच्च  न्यायालय में  न्यायाधीश  द

 पद  पर  नियुक्त  किया  जाना  चाहिये  ।  जैसा  कि  विरोधी  पक्ष  के  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा

 तक  भाषा  का  संबंध  कठिनाइयां  हो  सकती  हें  ।  कभी  तो  aaa  मौजूद  है  कुछ  समय  तक
 संभव

 है  कि  कोई  कठिनाई
 न

 होगी  किन्तु  एक  समय  ऐसा  करायेगा  जब
 कि

 हमारे
 उच्च  न्यायालयों की

 हमारी  पनी  राष्ट्र  भाषा  होगी
 ।

 तब  तक  दूसरे  राज्यों  के  न्यायाधीशों  को  नियुक्त  किया

 जा  सकता

 में  यह  बता  दूं  कि  परित्राणों  के  हमारे  ज्ञापन  जिसकी  एक  प्रति  प्रत्येक  सदस्य  को  दी  गई

 यह
 स्पष्ट  तौर  से  कहा  गया  है  कि  उद्देश्य  यह  हैं  कि  जहां  तक  संभव  भविष्य  में  नियुक्तियां  करते

 समय  इसे  ध्यान  में  रखना  चाहिये  ।  जहां तक  ऐसी  सब  बातों  का  संबंध  आखिरकार

 कार्यो-सम्पादन के  लिये  सरकार  पर  विश्वास  किया  जाना  चाहिये  ।  में  नहीं  चाहता  कि  इस  संबंध  में

 कोई  सं विहित  निबन्ध  न  लगायें  क्योंकि  ऐसा  करना  अव्यवहार्य  भी  होगी  ।  इसलिये इस  सदन

 के  प्रति  जो  व्यक्ति  उत्तरदायी  है  वे  इस  सिद्धांत  को  ध्यान  में  रखेंगे  र  इस  संकल्प  की  भावना  चाहें
 जो  उसे  जहां  तक  भ्रावश्यक  होगा  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ।

 एक  माननीय  सदस्य  का  सुझाव  यह  था  कि  भाग
 खਂ  राज्यों के  उच्च  न्यायालयों के  न्यायाधीशों

 को  घबड़ाहट हुई  है  ।  में  इसका  उत्तर  दे  चुका हूं  ।  में  यह  बता  दूं  कि  सभी  उच्च  न्यायालयों का  स्तर

 एक  सा  रखा  गया  है  |  इसलिये यह  स्वाभाविक है  सरकार  कौर  जनता  को  उनका  चनाव
 करने

 का  कुछ
 न

 कुछ  अधिकार  होना  चाहिये
 |

 इस  सिलसिले  में  संयुक्त  समिति  ने ्

 में  जो  कुछ  कहा  उसकी  जोर  परक अप-प-््यथ  ध्यान  आकर्षित  करता  हूं
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 १९०६  जादचेरला  कौर  महबूबनगर  के  बीच  रेल  दुर्घटना  ५  ae

 दातार
 ]

 समिति  नें  यह  प्रस्ताव  किया  है  कि  सभी  उच्च
 न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  का  वेतन  एकसम

 होना  चाहिये  बाद  में  भाग  राज्यों के  उच्च  न्यायालयों के  स्थान  पर  जो  उच्च  न्यायालय

 होंगे  उनके  न्यायाधीशों  का  चुनाव  कौर  नियुक्ति  सुविधाजनक  रुप
 से

 करने  के  लिये  कोई
 न

 कोई  चुनाव
 जाना  भाग  ी

 राज्यों  के  उच्च  न्यायालयों
 के

 न्यायाधीशों
 को

 घबड़ाहट  होने  का  कोई  कारण

 नहीं  उदाहरण  के  यदि  मुख्य  न्यायाघीश  यह  परामर्श  देता  है  कि  जहां  तक  कुछ  न्यायालय

 का  संबंध  उन्हें  उस  पद  पर  कायम  रखा  जाये  कौर  उन्हें  नये  उच्च  न्यायालयों  में  नियुक्त  किया

 तो  यह  स्वाभाविक  है
 कि

 हम  उनके  सुझाव  पर  विचार  करेंगे
 ।

 इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  बात

 के  कारण  किसी  न्यायाधीश
 को

 कोई  घबराहट  नहीं  होनी  चाहिये  क्योंकि  अन्य  प्रमुख  कारणों  के

 हम  यह  देखना  चाहते  हें  कि  उच्च  न्यायालय  के  सभी  न्यायाधीशों  की  योग्यता  असाधारण
 हो  क्योंकि  हम  उनका  वेतन  बढ़ानें  वालें  हैं  कौर  कहीं-कहीं  उनके  मासिक  वेतन  में  १,०००  रुपये  की

 वृद्धि  होगी
 |

 इस  पहलू  पर  सदन  को  विचार  करना  चाहिये  ।  में  यह  बता  दूं  कि  इन  न्यायाधीशों

 को  अपने  भविष्य  के  बारे  में  किसी  प्रकार  की  घबराहट  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 में  यह
 भी

 बता  दूं  कि  यदि  वे  मुख्य  न्यायाधीश
 की

 राय  में  योग्य  नहीं  होंगे  तो  ऐसी  स्थिति
 में

 हम  उन्हें  जहां  कहीं
 भी

 व्यवहार  है  वहां  खपा  लेने  का  यथा शक्य  प्रयत्न  करेंगे
 ।  मेरा  ख्याल  है  कि

 मेंने  सभी  महत्वपूर्ण  बातों  का  उत्तर  दे  दिया

 fat  फ्रेंक  अखिल  भारतीय  सेवाओं  का  क्या  होगा  ?

 श्री  दातार :  हमारे  पास  दो  नई  अखिल  भारतीय  सेवायें--भारतीय प्रयास  सेवा  कौर

 भारतीय पुलिस  सेवा  यद्यपि  किसी  ऐसी  सेवा  का  गठन  केन्द्र  सरकार  ही  कर  सकती  तथापि

 माननीय  सदस्य  यह  जानते  हैं  कि  ऐसी  सेवा  से  केवल  राज्य  सरकारें  लाभान्वित  होंगी  कौर  इसलिये

 हम  यह  चाहते  हें  कि  जहां  तक  इसका  संबंध  अधिकतम  सहमति  waar  सम्मति  रहे

 के
 लिये  भारत  के  प्रथम  गृह-कार्य  मंत्री  के  कार्यकाल  में  जब  उक्त  सेवायें  गठित

 की

 गई
 तो

 हमें  सब  राज्यों
 की

 सम्मति  प्राप्त  थी  ।  ate  में  यह  बता  दूं  कि  जहां  तक  माननीय  सदस्य

 द्वारा  उल्लिखित  इन  सेवाओं  का  कौर  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  उल्लिखित  सेवाओं  का
 भी

 संबंध  हमें  इस  पर  राज्य  सरकारों  से  विचार-विमश  करना  होगा  उनकी  सम्मति  प्राप्त
 करनी  होगी  |  वे  केन्द्रीय  सेवायें  नहीं  हैं  ।  वे  अ्रखिल-भारतीय शिक्षा  शौर  अखिल  भारतीय

 इंजीनियरिंग  या  aq  सेवायें  होंगी
 ।

 कुछ  कौर  सेवाओं
 की

 स्थापना  का  प्रदान  विचाराधीन  है
 और

 इसलिये  यह  सुधार  तय  किया  जा  सकता  है  जब  कि  राज्य  सरकारें  सहमत  हों
 ।

 में  माननीय  सदस्य  को  यह  बता  दूं  कि  हम  एक  संघ  है  कौर  हमारी  राज्य  सरकारें  स्वायत्त

 है  कौर  इसलिये  राज्य  सरकारों  के  विचारों
 के

 बारे  में  हमें  aia  सावधान  रहना  पड़ता  है
 ।  श्री

 एंथनी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  राज्य  सरकारों
 की

 स्वायत्तता  का  मज़ाक
 न

 उड़ायें  ।  जहां
 तक

 संभव

 होगा  हम  राज्य  सरकारों
 को

 मनायेंगे  कौर  मान  लीजिये  कि  हम  उन्हें  नहीं  मनाते  हें
 तो

 हम  कुछ

 समय  तक  प्रतीक्षा  करेंगे  ।  मुझे  विस्वास  हैं  कि  इस  संबंध  में  हम
 जो

 परामर्श  देंगे  अथवा
 श्रीताल

 करेंगे  उन्हें  सब  राज्य  सरकारें  स्वीकार  कर  लेंगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  विधेयक
 को

 हम  कुछ  देर  के  लिये  स्थगित  करेंगे  क्यों
 कि

 wa  रेलवे

 मंत्री  एक  वक्तव्य देंगे  ।

 जादचेरला  कौर  महबूबनगर  के  बीच  रल  दुर्घटना

 अध्यक्ष  हैदराबाद  के रेलवे तथा  परिवहन  मंत्री  लाल  बहादुर  :

 निकट  कुछ  दिन  पूर्व  जो  दुखद  रेल  दुर्घटना  हुई  है  उसके  संबंध  में  माननीय  सदस्यों
 की  जो  भावनायें

 हैं  उन्हें  में  भ्नच्छी  तरह  समझता  हूँ
 ।

 उस  राज्य  में  यह  दूसरी  रन  होने  से  उसके  परिणाम  स्वरुप .

 मूल  प्रंग्रेजी  में



 ५  PENS  जाद चेर ला  श्र  महबूबनगर  के  बीच  रेल  दुर्घटना
 Ro

 काफी  चिनता  हुई  है  ate  में  इस  बात  पर  सदन  से  पूर्ण  रुप  से  सहमत  हूं  कि  पूरी
 जांच

 की  जानी  चाहिये  श्र  प्रधान  मंत्री  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  ऐसी  घटनायें
 न

 हों  इसके  लिये  सभी  संभव

 कार्यवाही  की  जानी  चाहिय े।

 रेलवे  उप  मंत्री  नें  इस  सदन  में  उक्त  दुर्घटना  का  अधिकांश  वृत्तांत
 ३

 तारीख  को  दिया  है

 उन्हीं  बातों  को  दुहराना  भ्रावश्यक  नहीं  है
 ।  में  ने  घटनास्थल  का  दौरा  किया  है  कौर  में  यह

 कहूंगा  कि  एक  छोटी  सी  नदी  इतनी  बड़ी  दुर्घटना  का  कारण  कैसे  बन  सकती  है  यह  देखकर  मुझे  श्राइचयें

 इस  बात  पर  विश्वास  करना  बहुत  कठिन  है  कि  एक  छोटी
 सी

 नदी
 पानी  जो  सामान्यतः

 कुछ  फीट  गहरा  होता  दो-तीन  घंटों  में  प्रचारक  इतना  चढ़
 जायेगा

 कौर  यह  केवल  संयोग  की

 बात  है  कि  तीसरे  दर्जे  की  दो  कौर  ऊंचें  दर्जे  कि  एक  बोगी  को  शेष
 सभी

 डिब्बे
 बच

 गये  भ्र ौर  वे  पटरी  से  भी  नहीं  उतर े।
 तू

 दो  बोगियां  बिलकुल  चकनाचूर  हो  गई  एक  बोगी

 aa  भी  नदी  में  पड़ी  है  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  हैं  कि  किस्मत  को  यही  मंजूर  था
 ।

 माननीय  उपमंत्री  ने  इस  दुर्घटना  की  जो
 जानकारी  पहले दी  उसे  पूरा  करने  के  लिये  में

 कुछ  जानकारी देना  चाहता  हूं  ।

 इस  दुर्घटना से  लगभग  एक  मास  पूर्व  १  REUSE  को  दोपहर  के  ढाई  बजे  के  लगभग

 इस  पुल  से  १/२  मील  ऊपर  की  तरफ  स्थित  पोचानी  कुंठा  तालाब  के  टूट  जाने  के  कारण  पानी

 के  श्री  जाने  से  यह  पुल  टूट  गया  था  ।  रेल  के  किनारे  की  मरम्मत  कर
 दी

 गई  थी  कौर  डिवीजनल

 इंजीनियर  द्वारा  पूल  कौर  उस  के  रास्तों  का  निरीक्षण  करने  के  भ्  उन्हें  प्रमाणित  करने

 देने  को  बाद  २  १९५६  को  दोपहर  के  ३  .  ३७  बजे  यातायात  चालू  कर
 गया था  1

 पुराने  अ्रभिलेखों  को  देखने  से  पता  लगा  हैं  कि  जब  से  यह  पुल  बना  था  तब  से  १  १९५६

 तक  यह  बिल्कुल  ठीक  चल  रहा  था  ae  न  कभी  इस  में  अप्रत्याशित  रुप  से  अधिक  पानी  भराया
 था

 ai
 न

 ही  कभी  इस  को  या  इसके  मुहाने  को  कोई  क्षति  पहुंची  थी
 ।

 १  १९५६  को  जब  यह  टूटा  तो  इंजीनियरों  को  इसके  खम्भों  के  पिछले  भाग
 पाव

 की  दीवारों का  क्षण  करने  का  मिल  गया  उन्हों  ने  देखा  कि  इस  के  ढांचे  के  मुख्य

 ्  की  दीवारों  कौर  ऊपर  के  गर्जकों
 को

 कोई  हानि  नहीं  पहुंची  थी  कौर

 ये  भ्रच्छी हालत  में  थे  ।

 २  SSO:  जब  यातायात  चालु  किया  गया  €  अगस्त  तक  प्रत्येक  गाड़ी
 ब

 को  पुल  पर  ठहरना  पड़ता  था  फिर  ४५  मील  प्रति  घंटा  की  रफ्तार  से  चलना  पड़ता  था  ।  इस  के

 बाद  गाड़ियों की  रफ्तार  १०  मील  प्रति  घंटा  कर  दी  गई  कौर  १३  pee  से  इसे  बढ़ा  कर

 २०  मील  प्रति  घंटा  कर  दिया  गया  ।  ग्रस्त  में  २१  प्राप्त  को  रफ्तार  पर  से  सब  प्रतिबन्ध  उठा  लिये

 गये
 |  इस  तरह  श्राप  देखेंगे  कि  १  १९५६ को  जब  पुल  टूटा  उसके  बाद  से

 रफ्तार
 पर

 से  धीरे  २  प्रतिबन्ध उठाये  गये  मरम्मत  किये  हुये  भाग  मजबूत  हो  जायें  ।  २१  १९५६

 से  दुर्घटना  के  दिति  तक  गाड़ियां  साधारण  रफ्तार  से  चलती  रही  कौर  इस  में  चालकों ने

 बात  की  शिकायत नहीं  की  ।

 सभा  यह  जानना  चाहेगी  कि  इंजीनिर्यारंग  विभाग  के  भ्र धि कारियों  ने  अ्रगस्त

 में  इस  विभाग  पर  क्या  निगरानी  की  ag  बताया  गया  है  कि  डिवीजनल  इंजीनियर  नें  oer

 मास  में  ट्राली  कौर  गाड़ी  द्वारा  इस  रास्ते  का  दो  बार  निरीक्षण  असिस्टेंट  इंजीनियर  ने  ५  बार

 श्र  स्थायी  मार्ग  निरीक्षक  ने  ११  बार  निरीक्षण  किया  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  इस  दुर्घटना  से  पहले

 इस  भाग
 की

 लाइन  का  जिसमें  पुल  कौर  उस  का  रास्ता  भी  सम्मिलित  है  पर्याप्त  निरीक्षण  किया  गया
 था  ।  यह  भी  बताया  गया  है  कि  इस  भाग  पर  मानसून  की  नियमित  गीत  भी  जारी  थी  कौर  १

 १९५६  के  बाद  इस  पुल  की  बारी  बारी  से  निगरानी  के  लिये  विशेष  रुप  से
 दो

 te  पुल  के  पहरेदार

 भी  रखे  गये  थे  ।



 न  जादचेरला
 कौर  महबूबनगर

 के  बीच  रेल  घटना  ५  १९५६

 लाल  बहादुर

 रात
 की

 बजे  के  लगभग  जब  ८०४५  डाउन  माल  गाड़ी  इस  पुल  पर  से  गुजरी
 तो

 यह  पुल  प्रौढ़
 इसके  रास्ते  गाड़ियों  के  आने-जाने  के  लिये  बालकल  sya  थे  ।  इस  सें  दुर्घटना  के  बिच  के  ३  घंटे
 और  ४५  मिनट  के  समय

 में  ही  कुछ  gat  होगा  भ्र्थात या या  तो  पुल  में  कुछ  गड़बड़  हो  गई  होगी
 या  किसी  श्र  का  कोई  दोष  होगा  ।  यह  स्वाभाविक  है  कि  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहे  कि  इस
 का

 वास्तविक  कारण क्या  था  ।  यह  तो  स्पष्ट  है
 कि

 दुर्घटना  से  ठीक  पहले  पुल  के  नीचे  के  नाले  में

 भ्र चानक  बहुत  सा
 पानी

 गया  था  ।  चाहे  श्राप  इसे  वर्षा  का  पानी  कहिये  या  किसी  wie  तालाब

 के  टूट  जाने  से  प्राया  द्वि  पानी  समझिये  ।  यह  तो  इससे  भी  पता  चलता  है  क्योंकि  उस  नाले  के

 मील  नीचे
 की

 तरफ  एक  सड़क  के  पुल  पर  उस  समय  लगभग  १  से  .४  फीट  तक  ऊंचा  पानी  बह  रहा

 ये  सब
 बातें

 तो  जांच  करने  से  पता
 लग

 सकती  हम  यह  चाहते  हैं  कि  इस  की  पूरी  जांच
 की  जाये  ग्रोवर  मेँ  तो  न्यायिक

 जांच  के  भी  विरुद्ध नहीं  हूं  यह  नहीं  चाहता  कि  किसी  बात  को  छिपाया

 जाये  यदि  रेलवे  वालों  की  कोई  गलती  हो  तो  उसे  बताया  न  जायें  ।  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों

 को  विदित है  विशिष्ट  सरकारी  निरीक्षक  वहां  पहले  ही  हो  कराये  हैं  और  उन्हों  ने  अ्रपनी  जांच  आरंभ

 कर  दी  है  ।
 उन्हें  शीघ्र  ही  अ्रपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिये  कहा  गया  शौर  इस  के  मिलते  ही

 इस  पर  शीघ्रता  से  ake  ध्यानपूर्वक  विचार  किया  जायेगा  ।  कौर  उस  समय  न्यायिक  जांच  के  संबंध
 में  निश्चय  किया  सकेगा  क्योंकि  यह  विषय  aa

 या  दो  प्रादेशिक  असेसरों  की  सहायता  से  करनी  पड़ेंगी ।

 धिक  प्रादेशिक
 होगा

 इस  की  जांच  एक

 में  दुर्घटना  के  संबंध  में  भ्र पने  विचार  प्रकट  करना  चाहता  था  किन्तु  इस  समय  यह  ठीक  नहीं

 में  सभा  से  रेलवे  के  सरकारी  निरीक्षक  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  करने  की  प्रार्थना  करुंगा  ।

 में  सदस्यों  को  यह
 भी

 बता  देना  चाहता  हूं  कि  पुलों  की  समय  समय  पर  परीक्षा
 प्रौर

 उन्हें

 ठीक  हालत  में  रखने  के  संबंध  में  पहले  ही  विस्तृत  भ्रनुदेश  विद्यमान  हैं
 ।

 मौनसून  के  एक  दम  बाद
 स्टेंट  इंजीनियर  सब  पुलों  का  भ्रमणी  प्रकार  निरीक्षण  करते  हें  ौर  कोई  भी  त्रुटि-चाहे  वह

 कितनी
 ही  छोटी  क्यों

 न
 हो-तुरन्त  पूल  के  रजिस्टर  में  लिख  दी  जाती  है  ।  तुरन्त  आवश्यक मरम्मत

 कर  दी  जाती है  इसक  बाद  ये  पुल  संबंधी  रजिस्टर  डिवीज़नल  इंजीनियर  के  समक्ष  रखे  जाते  हैं  ;

 जो  स्वयं
 भी

 ऐसे  पूलों  का  निरीक्षण  करता  हैं  जिनके  लिये  इस  की  श्रावस्यकता  होती  है  पौर  उनके

 संबंध  में  प्रपर  आदेश  दें  देता  है  |

 पुलों  के  वार्षिक  निरीक्षण  तौर  उन्हें  ठीक  स्थिति  में  रखने  के  स्थायी  भ्रादेशों

 के  Peuy  में  हैदराबाद  में  जनगांव  दुर्घटना
 के  बाद  रेलवे  बोर्ड  नें  विशेष  हिदायतें  जारी

 की  थी  जो  बहुत  सम्पूर्ण थी  ।

 वर्षा  में  जिन  बांधों  कौर  बाढ़  की  प्रभावित  होने  की  होती  उन  की

 अधिक  निगरानी  की  जाती  रात  के  समय  ।  ऐसे  लोगों  को  वहां  नियुक्त  किया  जाता  है

 जो  उचित  संकेतों  से  रेल  को  रोक  सकें  ।  यदि  किसी  गाड़ी  को  खतरा  तो
 उन

 व्यक्तियों  को

 निकटतम  स्टेशन को  सूचना  देनी  पड़ती  है  ।  इस  घटना  के  विषय  में  मुझे  ward  कि  उस

 पुल  पर  जो  चौकीदार  नियुक्त  था  वह  उस  समय  वहां  न  था  बल्कि
 उसके  वह  एक

 दूसरे  पुल  पर  जो  उस  से  थोड़ी  दूरी  पर  है  ये  सब  बाते  जांच  से  स्पष्ट  हो  जायेंगी ।
 में

 चालक  तौर
 दो

 क्योंकि  वालों  से
 भी

 मिला  हूं
 ।

 चालक  से  मेंने  रफ्तार  श्र  प्रकाश  के
 बारे

 मे

 पुछा  att  यह  भी  पूछा  कि  कया  वह  पुल
 पर

 पानी  देख  सकता  था
 |  AT  में  उसका  उत्तर  नहीं

 बता

 सकता  क्योंकि  चालक  को  जांच  पदाधिकारी के  सामने  भी  हाजिर  होना  पड़ेगा  ।  वह  अस्पताल  मे

 पड़ा  gal  था  कौर  मुझे  उससे  ये  wea  पूछने  भी  नहीं  चाहिये  थे  च , ५ मन  अस्पताल
 में

 घायल  यात्रियों  को  देखा  ।  उन्हें  मामूली  चोट  are  थीं  केवल  दो  तीन  व्यक्तियों  की  स्थिति  गम्भीर

 थी  ।  उनकी  पुरी  पुरी  देखभाल की  जा  रही  है
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 इस  दुर्घटना  से  मुझे  निस्सन्देह  बहुत  दुःख  sare  क्योंकि मेंने  स्वयं  वह  हालत  जाकर  देखी

 el  मुल्क  पुरुषों  का  वह  करूणाजनक  दृश्य  मुझे  बहुत  समय  तक  याद  रहेगा
 ।  मृतकों की  संख्या

 ११७  तक  पहुंच  गई  है  ।

 मेंने  रेलवे  बोर्ड  से  पहले  ही  दिया  हैं  कि  वह  राज्य  के  सब  पुलों  कौर  उनके  प्रेस  पास

 के  स्थानों  का  एक  विषय  दल  द्वारा  ि  ण  करावें  जिस  मे  रेलवे  से  बाहर  का  भी  एक  योग्य

 इंजीनियर  यह  समिति  weal  रिपोर्ट  यथाशीघ्र  पेशा  करेगी  ताकि  अगली  वर्षा से  पहले  उसकी

 सिफारिशों को  लागू  किया  जा  सके
 ।  क्षतिपूर्ति  के

 दावों
 पर  विचार  करने  के  लिये  हैदराबाद

 सरकार  द्वारा  एक  सत्र  न्यायाधीश  भी  नियुक्त किया  जा  रहा  है  ।

 हैदराबाद  सरकार  नें  रेलवे  को  जो  झ्रात्यधघिक  सहयोग  दिया  उसके  लिये  में  इस  अवसर  पर

 हैदराबाद  सरकार  भ्र ौर  वहां  के  मुख्यमंत्री  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 श्री  ही
 ना०  मुकर्जी  यह  मेरी  समझ  मे  नहीं  श्रोता  कि  सरकार

 अदालती  जांच  से  इतना  कयों  घबराती है  ।  न्यायाधीशों  को  भी  प्राविधियों  से  सहायता  मिल

 सकती है  |

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री :  मेंने  प्रभी  कहा  है  कि  सरकारी  रेलवे  निरीक्षक  की  रिपोर्ट  प्राप्त

 होने  पर  हम  शीघ्र  ही  उसकी  जांच  करेंगे  कौर  फिर  यह  काम  सभा  की  इच्छा पर  निसार  हू
 ।  यदि

 उस  रिपोर्टे  से  यह  मालूम
 gat

 कि  यह  रेलवे  अथवा  उसके  इंजीनियरों  की  गलती  थी  तो  आगे  किसी

 जांच
 की

 झ्रावश्यकता
 ही  नहीं  होगी

 |
 किन्तु  यदि  रिपोर्ट  मे  कोई  सन्देह  वाली  बात  हो  तो  हम

 ग्र दाल ती  जांच  करा  सकते  हैं  ।

 श्री  कामत  :
 क्या यह  सच  है  कि  किसी  स्थानीय  रेलवे  संघ  के  प्रधान  अथवा

 सचिव ने  २४  घंटे  पहले  रेलवे  प्राधिकारियों यह  चेतावनी  दी  थी  कि  इस  पुल  की  कमजोर

 हालत है  ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  में  उस  नौजवान  से  भी  मिला  था  ।  उसकी  बातों की  यहां  चर्चा

 करना  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  उसे  भी  जांच  प्राधिकार  के  सामने  बयान  देना  पड़ेगा  ।  य  यहां
 म

 उसके  बारे  में  कुछ  कहूं  तो  उसके  मामलें  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव

 पड़  सकता है  |

 श्री  कृष्णाचार्य  जल्दी
 क्या  मृतक  पुरुषों की  लाशें  पहचान ली  गई  हैं  ?

 mit  टिकिट  कितने  दिये  गये  थे

 श्री  लाल  शास्त्री
 :

 में  टिकिटों  की  ठीक  ठीक  संख्या  नहीं  बता  सकता  किन्तु  ऐसा

 लगता  हैँ
 कि

 तीसरे  दर्जे  के  डिब्बे  खूब  भरें  हुए थे
 ।  लगभग

 तेईस
 चौबीस  लोगों  को  चोटें  नहीं  2 are  ।

 दोष  व्यक्ति  या  तो  मर  गये  या  अस्पतालों में  लगभग  ५०  प्रतिशत  लाशें  पहचान  ली  गई  हैं  +

 ०
 लंका  सुन्दरम  )  :  कया  माननीय  मंत्री

 सभा
 को
 आशवासन

 दे  सकते

 हे
 कि

 रिपोर्ट  सन् नाव सान से  पहले  उपलब्ध  करा  दी  जायगी ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :  साधारणतया ऐसा  होता है  कि  सरकारी  निरीक्षक  एक  सप्ताह

 के  भीतर  wot  wafer  रिपोर्ट  दे  देता  है  ।  इस  बार  हम  उससे  विशेष  तौर  से  कहेंगे
 में

 As
 रेलवे

 =

 बोले  के  श्रेय
 से  कहता  हूं  कि  वह  उससे  टेलीफोन  द्वारा  यह  कहे

 कि  वह
 अपनी  रिपोर्ट

 इस  से  भी

 शीघ्र  प्रस्तुत
 में  समझता हूं  कि  सत्रावसान  से  पहले

 इस
 विषय  के  सम्बन्ध  में

 किसी
 निश्चय

 पर
 पहुंचना  मेरे

 मेरे  लिये  संभव  हो  सकेगा
 ।

 re

 मूल  अंग्रेजी  में
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 to  ब०
 विफल  राव

 :  में
 कहता  हूं

 कि
 बाप  तुरन्त  अदालती जांच  क्यों  नहीं  करा

 देते  ?
 जब

 इस
 विषय  पर  स्थगन  प्रस्ताव  किया  गया  था

 तो
 आपने  उसे  यह  कह  कर  ईस्वी  कार

 किया  था  कि  इस  पर  माननीय  मंत्री  शीघ्र  ही  एक  वक्तव्य  देंगे  कौर  चर्चा  की  जा  सकेगी  किन्तु
 जो

 वक्तव्य  दिया  गया  ह  उस
 से  में

 बहुत  ही  असंतुष्ट  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :
 माननीय

 मंत्री  नें  उस  स्थान  को  स्वयं  जा  कर  देखा  है  ।  इस  विषय की

 उन्हें  भी  उतनी  ही  चिनता  है  जितनी  अन्य  लोगों
 को  हमें  इस  घटना  की  रिपोर्ट  की  bs i  क्षा

 करनी  चाहिये
 |

 यदि  उस  में  रेलवे  प्रशासन  की  गलती  सिद्ध  हुई  तो  वह  भी  ज्ञात  हो  जायेगी ।

 जब  तक
 किसी

 विषय
 के

 बारे  में  पूर्ण  जानकारी  उपबन्ध
 न

 उस  पर  चर्चा नहीं  की  जानी  चाहिये  ।

 लंका
 सुर

 माननीय  मंत्री  हमें  यह  श्राइवासन  दे  सकते  हें  कि  सत्रावसान
 से

 कम  से  कम  २४  घंटे  पहले  वह  रिपोर्टे  मिल  जायेगी ?

 गाडगिल
 :  इस

 विषय  में  कोई  जल्दी  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।  बेहता

 दुर्घटना  की
 रिपोर्ट

 में  छः  महीने का  समय  लगा  था
 ।

 माननीय  मंत्री  को  हमें  सम्पूर्ण  जानकारी

 देनी  चाहिये  |

 श्री  qo  Fo  नायर  :
 माननीय  मंत्री  नें  कहा  है  कि  रेलों  के  पुलों  का

 क्षण  वर्षा  के  बाद  किया  जायेगा  किन्तु  बहुत  सी  त्रुटियां  वर्षा  काल  में  ही  देखी  जा  सकती  हें  ।

 इस  में  विलम्ब  नहीं  होना  चाहिये  ।

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री :  जो  निदेश  सभा-पटल  पर  रखें  यदि  माननीय  सदस्य

 उन्हें  पढ़ेंगे  तो  मुझे
 विश्वास

 है  कि  वे  उनसे  संतुष्ट  हो  जायेंगे  ।

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  :  इस  विषय  में  में  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  कभी  ऐसे  मामलों

 में  स्थगन  प्रस्ताव की  सुचना  दी  जाती
 तो

 उनके  बारे  में  माननीय  मंत्री  सभा  में  वक्तव्य  देते

 हे  और  सदस्यों को  अपनी  जानकारी  प्रकट  करने  का  श्रवसर  दिये  बिना  ही  वह  विषय  समाप्त

 कर  दिया जाता  है  ।  यह  ठीक  है  कि  सरकार  के  पास  सूचना  प्राप्ति  के  अधिक  साधन हैं  किन्तु  हमें
 भी

 भ्र पनी  सूचनायें  प्रकट  करने  का  मौका  मिलना  चाहिये  जिससे  हम
 देशवासियों

 को  यह  बता  सकें

 कि  वास्तविक स्थिति  क्या  है  ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 इसके  लिये  तो  श्राप  जैसा  चाहें  वैसा  करे  ।  किन्तु

 इस  समय  चर्चा  करना  उचित  नहीं  होगा
 |
 दुर्घटना

 की
 जांच  की  जा  रही है

 अ्रौर जब
 जब  तक  वह पुरी

 न
 तब  तक  पुरी  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  |

 में  न्यायिक जांच  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  ।  जनता
 को

 तथा  सदस्यों को  संतुष्ट

 करने के  लियें  मे  भ्रमित  tats  जांच  के  लिये  तैयार  हूं
 ।

 मेंने  कहा  @  कि  पुलों  की  रक्षा के  लिये  हम  उनकी  जांच  के  लिये  शीघ्र  ही  एक  विशेषज्ञ

 समिति  नियुक्त  करेंगे
 जिसमें

 वे
 के  बाहर का  भी  एक  इंजीनियर  होगा ।

 च्रिप्यक्ष  महोदय
 :

 साम्यवादी
 दल

 के  उपनेता  ने  इस  बात  पर  जोर  दिया  है  कि
 इस

 विषय

 पर  सभा  में  चर्चा  का  अवसर  दिया  जाना  चाहिये  किन्तु  इस  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है
 ।

 माननीय  मंत्री ने  कहा  है  कि  एक  सप्ताह में  रिपोर्टे  पेश कर  जायेगी उसी  समय  यह
 निर्णय

 किया  जा  सकता  है  कि  यह  विषय  चर्चा  के  योग्य  है  या  नहीं
 ।  सभा

 की  जैसी  इच्छा  हो  वैसा
 काम

 किया जा  सकता  यदि  आवश्यकता हुई  तो  भ्र दाल ती जांच  भी  कराई
 जायेगी

 किन्तु  रिपोर्ट
 का

 प्राप्त होना  जरूरी  हैं  ।  इसके  लिये  हम  माननीय  मंत्री  से  कह  सकते  हे
 कि

 वे  उसे  शीघ्र  से  शीघ्र

 प्राप्त  करें  ।
 ष

 ।  कि
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 संविधान  विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय :
 we

 सभा  संविधान  संशोधन  )  विधेयक  पर  कौर  ह  विचार

 करेगी  |  हम  खंड  ११  से  १६  कौर २०क  से
 २५  निबटा चुके  हैं  ।  अब  में  संशोधनों को  सभा  के

 दान  के  लिए  रखता  हूं
 ।

 जो  सदस्य  मध्यान्ह  भोजन  के  समय  यहां  नहीं  उनकी  जानकारी  के  लिए  में  यह  बताना  चाहता

 हूँ  कि  खंड
 २,  ३,  ८  सम्बन्धी  संशोधनों  को  छोड़कर  बाकी  सभी  निबटाए  जा  चुके  हैं

 ।

 इन  संशोधनों  में  मुख्य  बात  यह  है  कि  es  के  स्थान  पर  बम्बई  दाब्द  रखा  जा  रहा
 aa में  संशोधन  संख्या  १२७ के  भाग  (२),  (३),  (४)  रोक  (५)  मतदान

 के  लिये  रखता

 हूं  ।  प्रश्न यह  है  कि  :

 (२)  पृष्ठ  २,  पंक्ति  २४

 ’
 दाब्द  के  स्थान  पर

 ”
 Bombay  शब्द  रखा

 जाय

 (३)  पृष्ठ  a;  पंक्ति
 र४

 शब्द  10”  १०)  के  स्थान  पर  शब्द  8”  ८)

 रखा  जाये  ।

 (४)  पृष्ठ  पंक्ति  ३१

 दाऊद  11”  ११)  के  स्थान  पर  0
 ”

 ६)

 (५)  पृष्ठ  R-

 पंक्ति  ४७  से  ४९  निकाल  दी  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  श्री
 हिं ०  क्क्०  बसु  का  संशोधन  संख्या

 ४
 मतदान  के  लिये  रखा  गया

 शौर  स्वीकृत  ।

 :  जो  सदस्य  पक्ष  अथवा  विपक्ष  में  मत  उन्हें  ५,  स्थानों  पर  खड़े  हो +

 जाना  ताकि  उन  के  नाम  नोट  कर  लिये  जायें
 ।

 वे  भ्र पने  नाम  के  चिट  सभा-पटल  पर  भेज  दें  ।

 श्री  कामत  :  चिटों  में  तो  गड़बड़  हो  सकती  है  ।  जब  तक  नाम  न  लिख  लिये  हम  खड़े

 रह  सकते हैं  :

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इसकी  आवश्यकता  नहीं  है  ।  अरब  में  संशोधन  संख्या  RE  के  भाग

 (  (2)  (५)  (६)  मतदान  के  लिये  रखता  हूं
 ।

 यह  है  कि
 :

 वश्य
 (२)  पृष्ठ  ५,  पंक्ति  २  के  स्थान  पर  “4  Bombay  तय

 4.0
 bing  बम्बई

 शब्द  रखे  जायें  |

 (2)  पृष्ठ  ४

 पंक्ति  ६  को  निकाल  दिया  जायें  ।

 परं ग्रेजी में



 PERR  संविधान  संशोधन )  विधेयक  ५  LENE

 (६)  पृष्ठ  ५,  पंक्ति  gs

 २२६  के
 स्थान  पर  '  २२०  रखा  जाय  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 श्रिया  सहोदय  :  खंड  ३  उठा  रखा  जायेगा

 में  खंड  ३८  के  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखेगा  |

 संशोधन
 ८

 सभा  के  मतदान
 क

 लिये  रखा  गया  कौर  स्वीकृत ।

 fae  महोदय  :  प्रश्न यह है कि यह  है  कि

 (१)  पृष्ठ
 ६,

 पंक्ति  ३७  में  से  शब्द  निकाल  दिया  जाये  |

 (2)  पृष्ठ ६,
 पंक्ति

 ४०  में  शब्द  [  के  स्थान पर
 शब्द

 रखा  जाये

 (३)  पृष्ठ  ६,  पंक्ति  ४१  में  शब्द  [  के  स्थान

 शब्द  Pradeshਂ  रखा  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 श्रेय  महोदय
 द्वारा  खण्ड  १२  से  संबन्धित

 संशोधन
 संख्या

 १०  कौर  १६२,  खंड
 शद

 से

 संबन्धित  संशोधन  संख्या  १००  कौर  १३  मतदान
 क

 लिये  रखे
 गय

 तथा  स्वीकृत  हुये  ।

 श्िध्यक्ष  महोदय  श्री  में  संशोधन  संख्या  २१३  को
 मतदान

 के
 लिये  सभा

 के
 समक्ष  रखता  हूं  ।

 प्रइन यह हैं कि यह  हैं  कि

 पष्ठ ७  में  पंक्ति  ३८  के  परमाणु  यह  जोड़  दिया  जाये

 ‘Explanation—In  this  article,  the  expression  Court”’

 does  not  include  a  High  Court  for  a  State  specified  in  the  part

 B  of  the  First  Schedule  as  it  existed  before  the  commencement

 of  the  Constitution  (Seventh  Amendment)Act,

 व्याख्या--इस भ्रनच्छेद  में  वाक्यांश  उच्च  न्यायालयਂ  से  उस  राज्य  का  उच्च  न्यायालय

 अभिप्रेत  नही ंहै  जो  संविधान  संशोधन  )  Pau Hh के  प्रारम्भ  से  पूर्वे  की

 अ्रनुसुी  के  भाग  में  उल्लिखित  था  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 |

 महोदय  द्वारा  श्री  कामत  का  संशोधन
 संख्या  १९४  कौर  श्री  बसु का  संशोधन

 सख्या  १५  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  gat

 श्री  नि०  do  चटर्जी  ने  पता  संशोधन  संख्या  १०४  सभा  की  अनुमति  से  वापस
 ले

 लिया

 क्यों  कि  इसका  प्रयोजन  मंत्री  महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  संख्या  २१४  से
 पुरा  हो  जाता

 था  |

 इसके  पश्चात  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  श्री  कामत  का  खंड
 १४क  संबंधी  संशोधन  संख्या

 १९३,  पंडित  ठाक्रदास  भागने  का  खंड  १५  संबन्धित  संशोधन  संख्या  १०५,  श्री  क्क्०  कण  बसु

 का  खंड  १६  संबन्धित संशोधन  संख्या  कौर  श्री  फ्रेंक  एंथनी  का  नये
 खंड

 २०क  के  जोडे  जाने  सें

 संबन्धित  संशोधन  संख्या  ३१  मतदान  के  लिये  रखें  गयें  तथा  स्वीकृत  हुए
 ।

 ा

 प्र ग्रेजी  में



 ५  १९५६  संविधान  संशोधन  )  सीधे  PEVWR

 trent  महोदय  :  अरब  में  खंड  २५  से  संबंधित  सरकारी  संशोधन  संख्या  २१४  को  मतदान

 के  लिये  प्रस्तुत  करता  हूं  med  यह  हैं
 कि

 पृष्ट  १२,  पंक्ति  २८  के  स्थान  पर  यह  रखा  जाये  :

 for  sub-paragraphs  (3)  and  (4),  the  following  paragraphs  shall  be

 substituted,  namely:

 (3)  Any  person  who,  immediately  before  the  commencement  of  the  Con-

 stitution  (Seventh  Amendment)  Act,  1956  was  holding  office  as  the  chief  justice
 of  the  High  Court  of  a  State  specified  in  Part  B  of  the  First  Schedule  and

 has  on  such  commencement  become  the  chief  justice  of  the  High  Court  of  a

 State  specified  in  the  said  Schedule  as  amended  by  the  said  Act,  shall,  if  he

 was  immediately  before  such  commencement  drawing  any  amount  25

 allowance  in  addition  to  his  salary,  be  entitled  to  receive  in  respect  of  time

 spent  on  actual  service  as  such  chief  justice  the  same  amount  as  allowance  in

 addition  to  the  salary  specified  in  sub-paragraph  (1)  of  this

 उपकंडिकाश्रों  (३)  कौर  (४)  के  स्थान  पर  यह  उपकंडिका  रखी  जायेगी  :

 (३)  कोई  व्यक्ति  संविधान (  सातवें  संशोधन  )  १९४५६  के  प्रारम्भ  से  तुरन्त

 पुर्व  प्रथम  भ्रनुसूची  के  भाग
 ख

 में  उल्लिखित  किसी  राज्य  के  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधिपति

 क  पद  पर  ग्रामीण  था  कौर  इसके  प्रारम्भ  पर  उक्त  अधिनियम  द्वारा  संशोधित  अनुसूची  में  उल्लिखित

 राज्य  का  मुख्य  न्यायाधिपति बन  गया  तो  यदि  वह  इसके  प्रारम्भ  से  ठीक  पहले  भ्र पने  वेतन  में

 रिक्त  कोई  भत्ता  प्राप्त  कर  रहा
 तो

 उस  भ्र वधि  के  लिये  जब  तक  कि  वह  इस  प्रकार  मुख्य

 छिपती  रहा  उसे  इस  कंडिका  की  उपकंडिका  (१)  में  उल्लिखित  वेतन  के  भ्र ति रिक्त  भत्ता  प्राप्त
 करने  का  प्राप्त  होगा  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 इसके  पहचान
 अध्यक्ष

 महोदय  द्वारा  वह
 सभी  संशोधन

 जिन  पर  पहले  मतदान  नहीं  शा  था

 मतदान  के  लिये  रख  गये  कौर  स्वीकृत  gat
 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 अरब  हम  खंड  १७  से  २०  तक  को  जिनके  लिये  डेढ़  घंटे  का  समय

 निश्चित किया  गया  है  ।  उसके  हम  खंड  २  से  २०  तक  को  इकट्ठा  पारित  करेंगे  |

 पंडित गो०  do  पन्त  :  हमनें  खंड
 २

 से  २०  तक  प्रौढ़  खंड  २१  से  २५  तक  के  लिये  yh

 घंटे  झ्रावटित किये
 वे  ५५  घंटे  पुरे  हो  चुक  हैं  ।  अरब  इन  खंडों  को  भी  मतदान के  लिये  रखा  जा

 सकता  है
 ।

 इन  खंडों  के  लिये  जो  समय  आवंटित  किया  गया  वह  दुसरे  खंडों  पर  खर्च  हो  चुका

 अध्यक्ष  महोदय  :
 तो

 जित  खंडों  पर  विचार  हो  चुका  में  उन्हें  मतदान  के  लिये  रखूंगा  ।

 प्रदान यह  हैं  :

 खंड  २,  ३  कौर  ४,  संशोधित  रूप  खंड  ५,  ६  कौर  ७  ;  खंड  ८  संबोधित  रूप  में

 खंड ९,  CLAM १२  ;  खंड  १३  संशोधित रूप
 खंड  १४,  १५  १६  ;  तथा  खंड  २५

 संशोधित  रूप  विधेयक  का  बनें  ह

 मूल  प्रंग्रेजी  में

 1..  S.  56.



 २६१४  iu  ह  सो  f संविधान  संशयों  दिली  विधेयक  ५  १९५६

 लोकसभा में  मतविभाजन  द्रनाथ  पक्ष  में  २९६,  कौर  विपक्ष  में  कोई  मत  नहीं
 *  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 forget  महोदय :  यह  प्रस्ताव  सभा
 की

 समस्त  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  इस  सदन  में
 उपस्थित  श्र  मतदान  में  भाग  लेने वाले  सदस्यों  के

 दो
 तिहाई  से  श्रनाधिक  बहुमत  से  पारित  sar

 खंड  २५  ३  कौर
 ४  संशोधित  रूप  खंड  ५,  ६  कौर ७;  खंड  ८  संशोधित रूप

 खंड  €,  ११  सनौर  १२;  खंड  १३  संशोधित रूप  खंड  १४,  १५,  १६,  कौर  खंड  aa

 गीत  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 श्रिया  महोदय
 :  प्रदान यह  हैं  :

 कि  खंड  १०  विधेयक  का  रंग  बने  ह

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  gar  पक्ष  में  २९६  ;  विपक्ष में  २६

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा  |

 खंड  १०  विधेयक में  जोड  दिया  गया  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  प्रस्ताव  सदन  की  समस्त  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  इस  सदन  में

 उपस्थित कौर  मतदान  में  भाग  लेने  वाले  सदस्यों  के  दो  तिहाई  से  अनाधिक  बहुमत  से  पारित  हुआ  |

 इस  लिए  खंड  १०  विधेयक  का  रंग  बन  गया  है  ।

 सदन  दसरे  खंड  समूह  के  संबंध  में  चर्चा  करेंगा
 |

 खंड  १७  से  २०  को
 लिया  जायेगा

 ।

 श्री  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  क्योंकि  हमें  इस  बात  की  सूचना  नहीं  थी  कि  सदन

 छः  बजे  के  पहचान  तक  इसलिए  हमने  प्रत्य  कार्यक्रमों  में  भाग  लेना  स्वीकार  कर  लिया था
 मेरा

 सुझाव  है  कि
 कल

 हम  बजे  रात  तक  बैठे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  सभी  सदस्यों  को  प्रतीक्षा  में  तो  नहीं  रख  सकते  हैं  क्योंकि  उन  को  प्रौढ़

 भी
 कार्य  करने  हैं  ।  प्रारम्भ  में  हमारी  इच्छा  थी  कि  यह  विधेयक  कल  शाम  तक  समाप्त  हो  जाता

 |

 कोई  बात  नहीं  यदि  नराज  बैठना  हमें  स्वीकार  न  हो  तो  हम  कल  बैठ  सकते  यदि  हम

 कल  १०  बजे  प्रारम्  करेंगे  ७  बजे  तक  बैठें  |  हमें खंड  १७  से  २०  तक  पर  चर्चा  करनी  है
 ।

 दूसरे  खंड  समूह  संशोधन  मतदान  के  लिए  कल  ही  प्रस्तुत  किये  कौर  विधेयक  को  हम

 कल  पूर्ण  कर  देंगे  ।  माननीय  सदस्य  प्रदान  काल  को  छोड़ता  नही  इसलिए  कल  हम  दो  घंटें

 का  समय  अधिक  ले  रहे  हें  ।  हम  १०  बजे  श्रारम्भ  कर  के
 ७

 बजे  तक  पीट  जब  तक
 काम

 समाप्त

 नहीं  हो  जाता  बैठेंगे  ।  राशा  यही  है  कि  हम  निश्चित  रूप  में  सात  बजे  तक  इसे  समाप्त  कर  देंगे  ।

 श्रबन  सदन  की  कार्यवाही  कल  दरा  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  की  जाती  है  |

 इसके  पहचान  लोक-सभा  ६  १९५६,  के  दस  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 मूल  aids
 में

 ‘Go
 इस  विभाजन  का  परिणाम  खंड  २,  ३  और  ४  संशोधित  रूप  में  ;  खंड  ५,  ६  और  छूट

 खंड  ८  शंदयोधित रूप  में  ;  खंड  €,  ११  शर  2%,  खंड  १३  संदोधित रूप में रूप
 खंड  १४,  १५  र  १६  तथा

 खंड  २५  संशोधित  रूप  पर  पृथक्  रूप  से  लागू  होता है
 ।



 दैनिक  संक्षेपिका

 ५  १९५६]

 राज्य  सभा  से  समझा  चक  क  e  e  e  श  |  १८६५

 सचिव  ने  राज्य-सभा  से  प्राप्त  निम्न  तीन  संदेशों  की  सूचना  दी  है

 (१)  कि  राज्य-सभा  ने  अपनी
 ४  2eye Hl ASH की  बैठक  में  लोक-सभा

 द्वारा  २८  EAR  को  पारित  लोक  सहायक  सेना  विधेयक  को

 थाना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 (२)  कि  राज्य-सभा  नें  अपनी  ३  १९५६  की  बैठक  में  लोक-सभा

 द्वारा २५  2EYXS  को  पारित  भारतीय  प्रौद्योगिक  संस्था

 विधेयक  को  बिना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार कर  लिया  है  |

 (3)  कि  राज्य-सभा  ने  अपनी  ४  १९४५६  की  बठक  में  लोक-सभा

 दारा  ३०  १९४५६  को  पारित  राज्य  वित्त  निगम  )

 विधेयक  को  बिना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया  हैं  ।

 क
 गेर  न्यायिक  तथा  न्यायालय  शुल्क  मूल्यांकन  के  बार  में

 याचिका  १८६४

 डा०  गंगाधर  दिव  ने  गर  न्यायिक  तथा  न्यायालय  शुल्क  मूल्यांकन  पत्रों  के

 पी करण  एवं  मशीन  द्वारा  लकीरें  डालने  के  बारे  में  एक  प्रार्थी  द्वारा

 हस्ताक्षरित  याचिका  प्रस्तुत  की  ।

 विधायक  विचाराधीन  e  e  १८६६-१९०६

 PER Q-—- hv

 संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  ,  संविधान  संशोधन )  विधेयक

 पर  खण्डवार  विचार  प्रारम्भ  किया  गया  ।  खण्ड  २  से  १६  २५

 स्वीकृत  हुए  ।  खण्डों  पर  विचार  समाप्त  नहीं  झ  ।

 जाद चेर ला कौर  महबूबनगर  के  बीच
 रल

 ज़द घटना  के  बारे  वक्तव्य  Po G—Lo

 रेलवे  तथा  परिवहन मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  नें  १  १९४६
 की  अर्ध  रानी  में  सिकन्दराबाद-द्रोणाचलम्  सवारी  गाड़ी  की  दुर्घटना  के  बारे

 में  वक्तव्य  दिया  |

 ६  PEUR  क  लिये

 संविधान  संशोधन \  )  विधेयक  पर  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में

 विचार एवं  पारण  ।

 eee

 भावना--विभाग  लोकसभा------


